
अभी हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ ने अपने तमाम संगठनों से कहा 
कि वे मोदी सरकार के ग़लत कामों 
का विरोध करने में संकोच न करें और 
जहाँ ज़रूरी समझें वहाँ विरोध और 
आन्दोलन भी करें। दरअसल संघ 
परिवार को जनता के टूटते धीरज और 
बढ़ते असन्तोष का अहसास होने लगा 
और वह पहले से ही इसकी पेशबन्दी 
करने की जगुत में भिड़ गया ह।ै 

पिछले साढ़े तीन साल से जनता 
को सिर्फ़  जमुलों की अफ़ीम चटायी जा 
रही थी और दशे की एक अच्छी-खासी 
आबादी इस उम्मीद में सारी परेशानियाँ 
झले रही थी कि मोदी सरकार के दिखाये 

सपनों में से कुछ तो परेू होंगे। मगर 
अब ज़ि‍न्दगी की बढ़ती तकलीफ़ें  और 
एक-एक करके टूटते सारे वाद े बर्दाश्त 
की हदों को पार करने लगे हैं। 'बहुत 
हुई महगँाई की मार' कहकर सत्ता में 
आयी मोदी सरकार ने लोगों पर महगँाई 
का पहाड़ लाद दिया ह।ै खाने-पीने की 
चीज़ों, दवाओ,ं शिक्षा, किराया-भाड़ा, 
गैस-डीज़ल-पेट्रोल सबकी कीमतें बलेुट 
ट्रेन की रफ़्तार से लगातार बढ़ती जा रही 
हैं। रोज़गार बढ़ने के बजाय घट रहा ह।ै 
भ्रष्टाचार, अपराध, गन्दगी किसी चीज़ 
में कमी नहीं आयी ह।ै 

हमने मोदी की जीत के बाद जो 
भविष्यवाणी की थी वह अक्षरश: सही 

साबित हो रही ह।ै विदशेों में जमा काला 
धन की एक पाई भी वापस नहीं आयी 
ह।ै दशे के हर नागरिक के खाते में 15 
लाख रुपये आना तो दरू, फूटी कौड़ी भी 
नहीं आयेगी। नोटबन‍्दी से काला धन 
कम होने के बजाय उसका एक हिस‍्सा 
सफ़े द हो गया और आम लोगों की 
ईमान की कमाई लटु गयी। निजीकरण 
की अन्धाधनु्ध महुिम में सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों को हड़पकर दशेी-
विदशेी कम्पनियाँ जमकर छँटनी कर 
रही हैं। न केवल ब्लू कॉलर नौकरियों 
बल्कि व्हाइट कॉलर नौकरियों में 

भी अभतूपरू्व कटौती हो रही ह,ै और 
इजंीनियरों, टेकनीशियनों, क्लर्कों 
की नौकरियों के भी लाले पड़ गये हैं। 
बेरोज़गारी की दर नयी ऊँचाइयों पर ह ै
और छात्रों-यवुाओ ंके आन्दोलन जगह-
जगह फूट रह ेहैं। मोदी के “श्रम सधुारों” 
के परिणामस्वरूप मज़दरूों के रह-ेसह े
अधिकार भी छिन चकेु हैं, असंगठित 
मज़दरूों के अनपुात में और बढ़ोत्तरी हुई 
ह,ै बारह-चौदह घण्टे सपरिवार खटने 
के बावजदू मज़दरू परिवारों का जीना 
महुाल ह।ै 

जल, जंगल, ज़मीन, खदान, 
सब कुछ पहले से कई गनुा अधिक 
बड़े पैमाने पर दशेी-विदशेी कॉरपोरेट 

मगरमच्छों को सौंपे जा रह ेहैं, पर्यावरण 
आदि के संरक्षण के सारे नियम-क़ाननूों 
को ताक पर धर दिया गया ह।ै रेल जैसे 
उपक्रमों के निजीकरण की झोंक में 
तबाही की राह पर धकेल दिया गया ह ै
और लोगों की जान से खिलवाड़ किया 
जा रहा ह।ै सिर्फ़  पैसे बटोरने और लोगों 
को आपस में लड़ाने में माहिर निकम्मे, 
हृदयहीन और भ्रष्ट लोगों के हाथों में 
सरकारी तंत्र पंग ुहोता जा रहा ह ैजिसकी 
सबसे भयानक मिसाल गोरखपरु से 
लेकर झारखण्ड और मध्य प्रदशे तक 
सैकड़ों बच्चों की मौत ह।ै शिक्षा और 
स्वास्थ्य जैसे बनुियादी मदों में जहाँ 

ctk fcxqy esgurd'k tkx] fpaxkjh ls yxsxh vkx!

किसान आन्दोलन और 
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 
लागू करने का सवाल

जीडीपी की विकास दर में 
गिरावट और अर्थव्यवस्था 
की बिगड़ती हालत

बहुत होते हैं सत्तर साल 
अपनी बरबादी को 
पहचानने के लिए! 8

जनता में बढ़ते असन्तोष से घबराये भगवा सत्ताधारी
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(पेज 8 पर जारी)

'भारत में आय असमानता, 1922-2014 : ब्रिटिश राज से खरबपति राज?'

सम्पादक मण्डल

(पेज 12 पर जारी)

1980 के दशक में सार्वजनिक पूँजी 
निवेश को कम कर दशेी-विदशेी निजी 
पूँजी के अबाध निवेश और बाज़ार 
में उसके एकाधिकार पर से बन्धन 
हटाकर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों 
की शरुुआत हुई थी। इन्हीं नीतियों को 
कॉर्पोरेट नियन्त्रित मीडिया में 'सधुार' 
कहा जाता ह।ै तब से सभी दलों के 
पूँजीवादी राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, 
विश्लेषक और भोंप ूकॉर्पोरेट मीडिया हमें 
बताते आ रह ेहैं कि सामाजिक कल्याण 
नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में तीव्र वदृ्धि 
ही आर्थिक नीतियों का एकमात्र लक्ष्य 
होना चाहिए। उनका कहना ह ै कि 
अगर अर्थव्यवस्था में तीव्र वदृ्धि होगी 

तो अस्थायी तौर पर ऐसा लगेगा कि 
सिर्फ़  कुछ अमीर लोगों को ही इसका 
फ़ायदा हो रहा ह ैपरन्तु कुछ समय बाद 
इसका फ़ायदा ऊपर से रिसते-रिसते नीच े
ग़रीब महेनतकश लोगों तक भी पहुचँगेा 
और उनकी आर्थिक स्थिति सधुरेगी। 
इसी बात को सही सिद्ध करने के लिए 
पूँजीवादी अर्थशास्त्री बताते आये हैं कि 
हर साल कितने लोग ग़रीबी की रेखा 
के ऊपर आ गये, जबकि यह ग़रीबी 
की रेखा सारी वदृ्धि के बाद भी वहीं की 
वहीं बनी हुई ह।ै लेकिन ये अर्थशास्त्री 
कभी यह जानने-बताने की कोशिश नहीं 
करते कि समाज की सामहूिक सम्पदा 
में किसका हिस्सा घटा ह ैऔर किसका 

हिस्सा बढ़ा ह,ै क्योंकि इसी आधार 
पर यह तय करना ममुकिन ह ै कि इन 
तथाकथित 'सधुारों' का असली लाभ 
किसे हुआ ह,ै और नकु़सान किसे।

हाल ही में दो फ़्रांसीसी अर्थशास्त्रियों, 
लकुास चांसल और थॉमस पिकेट्टी, 
ने 1922 से 2014 के दौरान भारत 
की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय के 
वितरण और उससे होने वाली आर्थिक 
असमानता पर शोध किया ह।ै उन्होंने 
अपने अध्ययन के नतीजों को जो शीर्षक 
दिया ह ै - 'भारत में आय असमानता, 
1922-2014: ब्रिटिश राज से खरबपति 
राज?' - वह स्वयं ही बहुत कुछ कह दतेा 
ह।ै इस शोध का आधार भारत के राष्ट्रीय 

बहीखाते, आयकर विभाग के आकँड़े, 
राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन के आय 
व उपभोग सर्वेक्षण तथा अन्य विभिन्न 
संगठनों द्वारा समय-समय पर किये 
गये सर्वेक्षण हैं। इससे प्राप्त निष्कर्षों के 
आधार पर हम यह बेहतर ढंग से समझ 
सकते हैं कि इन आर्थिक 'सधुारों' से 
समाज के किस तबक़े  को लाभ हुआ ह ै
और किसे हानि।

1980 के दशक में शरुू हुए इन 
नवउदारवादी आर्थिक सधुारों का 
परिणाम यह हुआ ह ै कि इन 34 साल 
के दौरान महगँाई के साथ समायोजित 
कर दखेने पर नीच ेके 50% लोगों की 
आमदनी में मात्र 89% की वदृ्धि हुई 

अर्थात यह दोगनुी भी नहीं हुई। इसके 
ऊपर के मझँले 40% को लें, तो इनकी 
आमदनी में भी लगभग इतनी ही अर्थात 
93% की वदृ्धि हुई अर्थात ये भी दोगनेु 
से कम ही रह।े लेकिन इनके ऊपर शीर्ष 
के 10% की आमदनी 394% बढ़ गयी 
अर्थात 5 गनुा हो गयी। इसमें से भी 
अगर शीर्ष के 1% को ही लें तो इनकी 
आय में 750% का इजाफ़ा हुआ अर्थात 
यह साढ़े आठ गनुा हो गयी। इसका भी 
ऊपरी दसवाँ हिस्सा अर्थात सिर्फ़  13 
लाख की संख्या लें तो इनकी आमदनी 
साढ़े 12 गनुा हो गयी। इसमें भी अगर 
ऊपर के सवा लाख को लें तो इनकी 

(पेज 12 पर जारी)

मगर जनता को आपस में लड़ाने-बाटँने-बहकाने की 
साज़ि‍शो ंसे सावधान रहना होगा!

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियो ंलुकास चासंल और थॉमस पिकट्टी की रिपोर्ट



मज़दूर बिगुल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी अंक क्रमवार, 
उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल ़फ़ाउण ड्ेशन से प्रकाशित 
सभी बिगुल पुस्तिकाए ँउपलब्ध हैं। बिगुल के प्रवेशांक से लेकर नवम्बर 

2007 तक के सभी अंक भी वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
मज़दूर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होते ही वेबसाइट पर नि:शुल्क 

पढ़ा जा सकता है।
आप इस फ़े सबुक पेज के ज़रिेये भी ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़ सकते हैं :

www.facebook.com/MazdoorBigul

1. ‘मज़दूर बिगुल’ ‍व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी 
राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा ससं्कृ ति 
का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओ ंसे, अपने 
देश के वर्ग सघंर्षों और मज़दूर आन्दोलन के इतिहास और सबक़ से मज़दूर वर्ग 
को परिचित करायेगा तथा तमाम पूजँीवादी अफ़वाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ 
करेगा। 

2. ‘मज़दूर बिगुल’ भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओ ंके बारे 
में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और 
‘बिगुल’ देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओ ंऔर आर्थिक स्थितियों के 
सही विश्लेषण से मज़दूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा। 

3. ‘मज़दूर बिगुल’ स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों 
की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर 
क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें  और व्यवहार में सही 
लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो। 

4. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की 
कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित 
करायेगा, उसे आर्थिक सघंर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी 
लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर ''कम्युनिस्टों” और पूजँीवादी 
पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों से आगाह 
करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सधुारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे 
सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की क़तारों से क्रान्तिकारी 
भरती के काम में सहयोगी बनेगा। 

5. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और 
आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी सगंठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी 
भूमिका निभायेगा।

‘मज़दूर बिगुल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ

प्रिय पाठको, 
बहुत से सदस्यों  को ‘मज़दूर बिगुल’ नियमित भेजा जा रहा है, लेकिन काफ़ी ़

समय से हमें उनकी ओर से न कोई जवाब नही ंमिला और न ही बकाया राशि। 
आपको बताने की ज़रूरत नही ंकि मज़दूरो ंका यह अख़बार लगातार आर्थिक 
समस्या के बीच ही निकालना होता है और इसे जारी रखने के लिए हमें आपके 
सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको ‘मज़दूर बिगुल’ का प्रकाशन ज़रूरी लगता 
है और आप इसके अकं पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनरुोध है कि आप कृपया 
जल्द से जल्द अपनी सदस्यता राशि भेज दें। आप हमें मनीआरॅ्डर भेज सकते हैं 
या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।

मनीआरॅ्डर के लिए पता :
मज़दूर बिगुल, द्वारा जनचेतना
डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
बैंक खाते का विवरण : Mazdoor Bigul 
खाता संख्या : 0762002109003787, IFSC: PUNB0076200
पंजाब नेशनल बैंक, निशातगंज शाखा, लखनऊ

सदस्यता : वार्षिक : 70 रुपये (डाकख़र्च सहित); आजीवन : 2000 रुपये
मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी सूचना के लिए आप हमसे इन माध्यमो ं

से सम्पर्क  कर सकते हैं ः
फ़ोन : 0522-4108495, 8853093555, 9936650658
ईमेल : bigulakhbar@gmail.com 
फ़े सबुक : www.facebook.com/MazdoorBigul 
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	  		   वार्षिक - 70/- रुपये (डाक ख़र्च सहित)
			    आजीवन सदस्यता - 2000/- रुपये

मज़दूर बिगुल के लिए अपने कारख़ाने, दफ़्तर या बस्ती की रिपोर्टें, लेख, पत्र या सुझाव  
आप इन तरीक़़ों  से भेज सकते हैंः

डाक से भजेने का पता: मज़दर बिगुल, द्वारा जनचेतना, डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
ईमले से भजेने का पता: bigulakhbar@gmail.com 
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''बरु्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियो ंके दम पर चलत ेहैं। मज़दूरो ंके अख़बार ख़ुद 
मज़दूरो ंद्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलत ेहैं।'' - लेनिन
‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूरो ंका अपना अख़बार है। 

यह आपकी नियमित आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता। 
बिगुल के लिए सहयोग भेजिये/जुटाइये। 

सहयोग कूपन मँगाने के लिए मज़दर बिगुल कार्यालय को लिखिये।

पँूजीपतियो ंके पास दर्जनो ंअख़बार और टीवी चैनल हैं। मज़दूरो ंके पास है  
उनकी आवाज़ 'मज़दूर बिगुल'! इसे हर मज़दूर के पास पहुँचाने में हमारा साथ दें।

लेखक को बधाई
अगस्त अकं का लेख - आज़ादी 

कूच के सन्दर्भ में.. एक सम्भावना-सम्पन्न 
आन्दोलन के अन्तर्विरोध और भविष्य 
का प्रश्न... शिशिर, पढ़ा। बहुत दिनों बाद 
इतना सनु्दर, सारगर्भित लेख पढ़ने को 
मिला इस विषय पर। गदगद हो गया। 
जिस बात ने मझु ेसबसे ज़्यादा प्रभावित 
किया वो ह ैसैद्धान्तिक स्तर पर ज़रा भी 
समझौता किये बग़ैर विनम्र बने रहना, 
ज्ञानी होने के अहकंार को पास ना फटकने 

दनेा। 'कम्युनिस्टों' के अन्दाज़-ए-बयाँ 
अम्बेडकर के मदु्दे पर हमशेा तिरस्कारपरू्ण 
रह ेहैं, ये लेख बड़ा ही सखुद बदलाव ह।ै 
जिग्नेश मवेानी में वे सम्भावनाए ँ अभी 
नज़र आती हैं कि जाति तोड़ो आन्दोलन 
से वर्ग विहीन आन्दोलन की तरफ़ जा 
सकें , दसूरे रिपब्लिकन तो कब के पतन को 
प्राप्त हो चकेु। अम्बेडकर के मलू्यांकन में 
ये एहतियात ख़ास तौर से क़ाबिले तारीफ़ 
ह ै कि कोई अम्बेडकरवादी बिना बिदके 
कुछ ज़रूर सीख सकता ह।ै विनम्रता को 
ख़शुामद नहीं बनने दिया गया, 'जय भीम 

लाल सलाम' के आज के फ़ैशनेबलु नारे 
के लोभ से बचते हुए, वैचारिक स्पष्टता 
और तथ्यों को कहीं भी छुपाये बगै़र। 
वाह। मैं लेखक को बधाई दनेा चाहता हू।ँ 
कई बार स्थान अभाव में कुछ विषयों को 
अतिरिक्त संक्षिप्त किया गया ह।ै उम्मीद ह ै
अगले अकं में इस विषय को तरजीह दकेर 
परू्ण किया जायेगा।

विनम्र अभिवादन सहित,
- सत्यवीर सिहं

405, प्रगति अपार्टमणे्ट,
सेक्टर 21 सी, फ़रीदाबाद

आपस की बात

मरेा नाम विकास कुमार ह।ै मैं 
बिहार का रहनेवाला हू ँ और हरियाणा 
में काम करता हू।ँ मैं घर से क़रीब 1100 
किलोमीटर दरू रोज़ी-रोटी कमाने आया 
हू।ँ मरेी उम्र 19 साल ह।ै मैंने नवीं कक्षा 
तक की पढ़ाई की ह।ै तीन भाइयों और 
एक बहन में मैं सबसे बड़ा हू।ँ मजबरूी के 
कारण मझु ेकम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर 
काम करने जाना पड़ा। मरेे पिताजी ऑटो 
चलाते थे, एक दिन उनकी गाड़ी पलट 
गयी, जिसके कारण नौ लोग घायल हो 
गये, इस वजह से 3-4 लाख ख़र्च हो गया 
था, और क़र्ज़ चढ़ गया था। पढ़ने की 
इच्छा थी फिर भी मझु ेमजबरूी में आना 
पड़ा। अगली बार जब गाँव गया, तो मरेे 
दोस्त मझु ेदबुारा बाहर जाकर कमाने से 
रोक रह ेथे, मरेी भी वही इच्छा थी, लेकिन 
मझु ेमजबरूी में आना पड़ा। जब मैं पहली 
बार गाँव से बाहर निकला तो दिल्ली 
गया। वहाँ मैंने समयपरु बदली में पौचिगं 
लाइन में काम किया। बहुत काम करने 
के बावजदू वहाँ पर काम चलने लायक़ 
भी पैसा नहीं मिलता था। फिर मैं वहाँ से 

हरियाणा आया बिनौला गाँव में, यहाँ मरेे 
रिश्तेदार रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे कल-
कारख़ाने थे। यहाँ अधिकतर कारख़ानों में 
गाडि़यों के परु्जे बनते थे। तब मझु ेसमझ 
में आया कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर बड़ी 
तेज़ी से दौड़ती हैं, उन्हें मरेे जैसे लड़के 
और मज़दरू बनाते हैं। हर तरफ़ मज़दरूों 
का रेला था। यहाँ से थोड़ी दरू पर मानेसर-
गडु़गाँव-धारुहरेा-बावल हर तरफ़ मज़दरूों 
का ऐसा ही झणु्ड दीखता था। मैं अपने 
रिश्तेदार के साथ लॉज में उनके कमरे पर 
रुका। उन छोटे कमरों में मरेा दम घटुता 
ह।ै एक कमरे में हम 4 से 5 आदमी रहते 
हैं। मरेे रिश्तेदार मार्क  एग्जौस्ट सिस्टम 
लिमिटेड में काम करते थे। उन्होंने मरेा 
काम मीनाक्षी पोलिमर्स में लगवा दिया। 
यहाँ पर क़रीब 100 लोग काम करते 
थे। यहाँ बहुत बरुी तरह से हमारा शोषण 
होता था। कम्पनी फ़र्श पर झाड़ू-पोछा भी 
लगवाती थी। और कभी प्रोडक्शन का 
काम नहीं हो तो नाली वग़ैरह भी साफ़ 
करवाती थी। काम जबरिया दबाव में 
कराया जाता था, बारह घण्टे का काम 

आठ घण्टे में करवाया जाता था। अन्दर 
बैठने की व्यवस्था नहीं थी। बारिश के 
समय खाने-पीने के लिए कोई जगह नहीं 
थी। गर्मी में काम करवाया जाता और पीने 
के लिए गर्म पानी दिया जाता। मैं दिन-रात 
महेनत करता था, ताकि कुछ पैसे कमा 
बचा सकँू। लेकिन यहाँ मालिक जि़न्दा 
रहने लायक़ भी पैसा नहीं द ेरहा था। हम 
अपना हक़ माँग रह े हैं और मालिक द े
नहीं रहा ह,ै हम यनूियन बनाने का प्रयास 
कर रह ेहैं, मालिक बनने नहीं द ेरहा ह।ै मैं 
जीवन में आगे बढ़ना चाहता हू,ँ लेकिन 
मैं अब समझ गया हू ँकि मैं अकेले आगे 
नहीं बढ़ सकता। हम सबकी जि़न्दगी 
ख़राब ह,ै इसीलिए हम सभी को एक साथ 
मिलकर लड़ना चाहिए। इसीलिए दोस्तो 
और मज़दरू भाइयो, अपना हक़ माँगें और 
यनूियन बनायें। 

– विकास
ऑटोमोबाइल मज़दूर, गुड़गाँव

भी प्रभावित होगा। ख़ुद सरकारी बैंक 
स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया का कहना 
ह ै कि यह गिरावट तात्कालिक नहीं 
बल्कि संरचनात्मक ह ै और अगली 
कई तिमाहियों तक इससे निकलने की 
सम्भावना नहीं ह।ै ख़ुद वित्त मन्त्री अरुण 
जेटली को भी मानना पड़ा ह ै कि यह 
चिन्ताजनक ह ै लेकिन बीजेपी अध्यक्ष 
अमित शाह इसे 'तकनीकी समस्या' 
बता रह े हैं। शायद इसलिए कि उनके 
सोशल मीडिया प्रचार की तकनीक में 

इस समस्या का सलुझाकर अर्थव्यवस्था 
को तेज़ गति से बढ़ाकर दिखा सकने का 
कोई उपाय नहीं ह!ै

लेकिन वास्तविकता यह ह ैकि यह 
निजी सम्पत्ति और मनुाफ़े  पर आधारित 
पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के निरन्तर 
गहराते संकट का ही एक अनिवार्य अगं 
ह,ै जिसके चलते नये रोज़गार सजृित 
नहीं हो रह,े वास्तविक मज़दरूी कम 
हो रही ह,ै आम जनता की आमदनी 
में संकुचन से बाज़ार में माँग संकुचित 
होती ह,ै स्थापित पूँजी निवेश से हुआ 

उत्पादन बाज़ार माँग से ज़्यादा हो जाता 
ह;ै अतः नया पूँजी निवेश बन्द होकर 
स्थापित उद्योग में गलाकाट प्रतियोगिता 
से कई उद्योग बन्द होते हैं। इस संकट का 
कोई स्थाई समाधान पूँजीवादी उत्पादन 
व्यवस्था के पास नहीं ह,ै इसलिए संकट 
को समाप्त करने के लिए उठाये गये 
सभी क़दम और नये संकट को जन्म दतेे 
रहते हैं। लेकिन इन सब संकटों की मार 
आख़ि‍र में महेनतकश तबक़े  के सिर पर 
ही पड़ती ह।ै

दोस्तो, हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए

सबसे बुरी मार मेहनतकशो ंपर ही पड़नी है
(पेज 16 से आगे)
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‘आइसिन ऑटोमोटिव हरियाणा 
प्राइवेट लिमिटेड’ के मज़दरूों का धरना 
फ़िलहाल आईएमटी चौक रोहतक पर 
समाप्त हो चकुा ह।ै क़रीब 90 दिनों तक 
चले संघर्ष ने सोचने के लिए कई नकु्ते  
ऑटोमोबाइल सेक्टर के मज़दरूों के 
सामने रख ेहैं। मज़दरू बिगलु के पिछले 
अकंों में आइसिन के मज़दरूों के संघर्ष 
पर रपटें दी जाती रही हैं। ज्ञात हो कि 
हरियाणा की रोहतक आईएमटी में 
स्थित आइसिन ऑटोमोटिव हरियाणा 
प्राइवेट लिमिटेड जापानी मालिकाने 
वाली एक वेण्डर कम्पनी ह।ै यह कम्पनी 
ख़ास तौर पर मारुती, टोयोटा, होण्डा 
इत्यादि के लिए ‘डोर लॉक’, ‘इनडोर-
आउटडोर हणै्डल’ समते कुछ अन्य 
उत्पादों की आपरू्ति करती ह।ै 3 मई 
को धरना शरुू होने से पहले कम्पनी 
में क़रीब 270 स्थाई मज़दरू, क़रीब 
250 ट्रेनी मज़दरू और लगभग 150 
ठेका मज़दरू काम कर रह े थे। कहने के 
लिए यह एक वेण्डर कम्पनी ह,ै किन्तु 
आइसिन ग्रुप दनुियाभर के 7 सबसे 
बड़े ग्रुपों में से एक ह ैतथा दनुियाभर में 
इसकी 195 के क़रीब शाखाए ँहैं। इससे 
पता चलता ह ैकि कितनी बड़ी पूँजी की 
ताक़त के साथ उक्त कम्पनी बाज़ार की 
प्रतिस्पर्धा में खड़ी ह।ै भारत में इसकी दो 
कम्पनियाँ हैं जिनमें एक रोहतक में तो 
दसूरी बैंगलोर में स्थित ह।ै

कम्पनी में काम करने वाले मज़दरू 
साथी बताते हैं कि यहाँ पर कार्यस्थिति 
बेहद ख़राब थी, 4-5 साल से काम 
करने वाले मज़दरूों को भी 8,600 से 
लेकर 9-10 हज़ार में खटाया जाता था। 
मनेैजमणे्ट का ज़बरदस्त दबाव मज़दरूों 
पर रहता था, उत्पादन लक्ष्य लगातार 
बढ़ता ही रहा तथा कम्पनी में काम 
शरुू होने के बाद उत्पादन कई गनुा बढ़ 
गया, साथ ही लाइन पर काम करने वाले 
मज़दरूों की संख्या भी घट गयी, श्रम की 
उत्पादकता बढ़ने के बावजदू तनख़्वाहों 
में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, कई मज़दरूों को 
तो 1-2 रुपये तक की सालाना बढ़ोत्तरी 
मिली! कम्पनी का लगातार विस्तार हो 
रहा था व मनेैजरों की तनख़्वाहें तो कई 
गनुा बढ़ गयीं, टूटी-फूटी मोटरसाइकिलों 
पर आने वाले चमचमाती गाड़ियों तक 
पहुचँ गये, उनके कोठी-बँगले खड़े हो 
गये, घरों में लिफ़्ट तक लग गयी किन्तु 
मज़दरूों के हालात बद से बदतर होते 
चले गये, मज़दरूों की ‘सेलरी’ बढ़ाने 
की बात आते ही कम्पनी के घाटे का 
रोना रोया जाता था, ‘ग्रेडिग सिस्टम’ 
के द्वारा मज़दरूों को लगातार आपस में 
बाँटकर रखा जाता था, चाय व भोजन 
का ब्रेक बहुत थोड़े समय का होता था, 
मज़दरूों के साथ गाली-गलौज और गध े
जैसे शब्दों का प्रयोग आम बात थी, 
महिला मज़दरूों के साथ भी छेड़छाड़ 
से लेकर ज़्यादतियाँ हो जाती थी। एक 
मज़दरू साथी ने आपबीती सनुायी कि 
जब वे घर गये हुए थे तो उसी दौरान 
दरु्घटनावश उनके पिताजी नहीं रह े
जिसके कारण उन्हें घर पर समय लग 

गया। उन्होंने कम्पनी में सचूित भी कर 
दिया था, किन्तु जब वे लौटकर आये तो 
कोई मदद करना तो दरू उल्टा मनेैजर का 
यह कहना था कि आगे से छुट्टी ‘प्लान’ 
करके जाया करो!

इन्हीं सब कारणों से मज़दरूों ने 
एकजटु होने व यनूियन बनाने का 
फ़ैसला लिया। पंजीकरण हते ु फ़ाइल 
श्रम विभाग में लगा दी गयी। ज़्यादा 
समय नहीं हुआ था कि मनेैजमणे्ट को 
इसकी भनक लग गयी और षड्यन्त्र 
के तहत श्रम विभाग के साथ साँठगाँठ 
करके पहले तो यनूियन की पंजीकरण 
फ़ाइल रद्द करवायी और फिर अनशुासन 
के नाम पर मज़दरूों पर छँटनी का पाटा 
चलाना शरुू कर दिया। कम्पनी मज़दरूों 
की एकता पर हमला करने का लगातार 
मौक़ा तलाश रही थी, फ़ायर ब्रिगेड की 
गाड़ी से लेकर पलुिस के सिपाही कम्पनी 
में पहले ही तैनात हो गये थे, किन्तु 
जब कामयाबी मिलती नहीं दिखी, तो 
3 मई को सबुह वाली शिफ़्ट में 20 
मज़दरूों को बिना किसी कारण से काम 
पर से निकालने का नोटिस लगाकर 
तालाबन्दी कर दी, भारी मात्रा में पलुिस 
बल लगाकर मज़दरूों को डराने के प्रयास 
किये गये तथा एक ‘अण्डरटेकिंग’ फॉर्म 
मज़दरूों को थमा दिया गया, जिसका 
लबु्बेलबुाब यह था कि मज़दरू कम्पनी 
से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई 
माँग नहीं कर सकते। यहीं से आइसिन 
ऑटोमोटिव हरियाणा मज़दरू यनूियन 
के नेततृ्व में आइसिन के मज़दरूों का 
जझुारू संघर्ष शरुू हुआ। 3 मई से लेकर 
31 मई तक यानी 29 दिन तक मज़दरू 
कम्पनी गेट के पास जम े रह,े अलग-
अलग तरीक़ों से मज़दरू श्रम विभाग, 
उपायकु्त कार्यालय रोहतक, स्थानीय, 
राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय नेताओ ं व 
सम्बद्ध मन्त्रालयों तक अपनी बात 
पहुचँाते रह ेलेकिन किसी के कानों पर जूँ 
तक नहीं रेंगी, किसी ने भी न्याय के पक्ष 
में मज़दरूों का साथ नहीं दिया। हारकर 
31 मई को मज़दरूों ने गेट जाम कर दिया 
तो तरुन्त प्रशासन हरक़त में आ गया 
और लाठीचार्ज करके 425 मज़दरूों, 
अभिभावकों और मज़दरू कार्यकर्त्ताओ ं
को विभिन्न धाराए ँ लगाकर जेल में 
ठँूस दिया गया। जेल जाने वालों में 35 
महिलाए ँ भी शामिल थीं। इसके बाद 
कम्पनी को कोर्ट से ‘स्टे’ मिल गया 
और मज़दरूों को कम्पनी से निश्चित दरूी 
पर बैठना पड़ा। लम्बे समय तक मज़दरू 
आईएमटी गेट पर बैठे रह।े तीन महीने 
आते-आते तमाम उतार-चढ़ाव के बाद 
अन्त में आइसिन का मज़दरू आन्दोलन 
बिखराव की तरफ़ गया तथा अब केवल 
क़ाननूी लड़ाई जारी ह।ै

बिगलु मज़दरू दस्ता ने आइसिन 
के संघर्ष में प्रारम्भ से ही यथासम्भव 
भागीदारी की। हमें लगता ह ै कि भले 
ही सेक्टरगत और इलाक़ाई एकजटुता 
के बगै़र ऑटोमोबाइल सेक्टर के 
आन्दोलनों की एक वस्तुगत सीमा ह ै
किन्तु एकजटुता, जझुारुता और कुर्बानी 

का जज़्बा होने के बावजदू आइसिन के 
मज़दरूों का आन्दोलन उतना भी हासिल 
नहीं कर पाया, जितना कि सम्भवतया 
हासिल किया जा सकता था। मज़दरू 
आन्दोलन न केवल अपनी जीतों से 
सीखता ह,ै बल्कि आशंिक तौर पर 
मिली हारें भी उसे शिक्षित करती हैं। अब 
हम थोड़ी दरूी लेकर आन्दोलन को दखे 
सकते हैं, इसमें मौजदू विभिन्न प्रवतृ्तियों 
और रुझानों पर साफ़ नज़र होकर बात 
कर सकते हैं।

सम्भावना सम्पन्न आन्दोलन
दर्जनभर को छोड़कर कम्पनी 

में काम करने वाले कुल मज़दरूों की 
लगभग सारी की सारी संख्या आन्दोलन 
में शामिल थी। आन्दोलन में न केवल 
कैजअुल व ट्रेनी मज़दरू खड़े थे, बल्कि 
स्थायी मज़दरू भी कन्धे से कन्धा 
मिलाकर संघर्ष में अन्त तक डटे रह।े 
शरुू में जिन 20 मज़दरूों को निकालने 
का नोटिस लगाया गया था, वे भी 
दरअसल ट्रेनी मज़दरू ही थे। संघर्ष की 
अगवुाई कर रह ेमज़दरू साथियों ने परूी 
निष्ठा, तत्परता और लगन के साथ अपनी 
जि़म्मेदारियों का निर्वहन किया और कर 
रह ेहैं किन्तु सामने मालिक-प्रशासन का 
गठजोड़ और साथ में सरकारी शह के 
रूप में दशु्मन बहुत बड़ा था और ताक़त 
छोटी व सीमित। मज़दरूों ने क़रीब 
एक महीने तक सामहूिक भोजनालय 
चलाया। स्थानीय और ऑटोमोबाइल 
सेक्टर के मज़दरूों सहित आस-पास की 
आबादी से सहयोग जटुाया गया। संघर्ष 
शरुू होते ही होने वाली मनेैजमणे्ट के 
साथ बैठकों में मज़दरू इस बात के लिए 
क़रीब-क़रीब सहमत हो गये थे कि हम 
यनूियन फ़ाइल रद्द करवाने पर कोई 
कार्रवाई नहीं करेंगे, किन्तु सभी मज़दरूों 
को अन्दर लिया जाये, उसके बाद धीरे-
धीरे पहले निकाले गयों की संख्या 
20 से बढ़कर 30 हुई और उसके बाद 
लगभग हर अगली बैठक में ‘टर्मिनेट’ 
व ‘सस्पैण्ड’ कर दिये गये मज़दरूों की 
संख्या बढ़ती चली गयी। मज़दरूों की 
जब तक एक चीज़ पर सहमति बनती, 
तब तक मालिक पक्ष अगली चाल चल 
दतेा था। यनूियन नेततृ्व की ईमानदारी 
और क़ुर्बानी की भावना बेशक सवालों 
के घरेे से परे थी, किन्तु संघर्ष का कोई 
परुाना अनभुव न होने के कारण कई 
जगह पर कुछ चकूें  होना भी लाज़िमी 
था। हालाँकि मज़दरूों की कमटेी 
व्यवस्था और सामहूिक नेततृ्व काफ़ी 
हद तक लाग ूथा, लेकिन बिना संघर्षों के 
लम्बे अनभुवों यानी नौसिखिया होने के 
कारण नेततृ्व ख़ुद कई बार अनिर्णय की 
स्थिति में होता था या कई बार निर्णय 
ही ग़लत ले लिये गये। आन्दोलन के 
दौरान लगभग जितनी भी प्रदर्शनात्मक 
गतिविधियाँ की गयीं, वे लगभग सभी-
की-सभी ख़ासे समय अन्तराल के बीच 
की गयी यानी मालिक पक्ष पर दबाव 
निरन्तरता में बना नहीं रह सका। लम्बे 
समय तक अडिग रहकर संघर्ष चलाने 

के बावजदू भी आन्दोलन को ठोस रूप 
से ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रह ेअन्य 
संघर्षों के साथ नहीं जोड़ा जा सका। 
आन्दोलन में मखु्य तौर पर दो विजातीय 
प्रवतृ्तियाँ अन्त तक मौजदू रही जिन्होंने 
समय-ब-समय आन्दोलन को आपने 
कारनामों से ख़ासा नकु़सान पहुचँाने का 
काम किया।

“इंक़लाबी कॉमरेडो”ं की 
भमूिका: ‘पहाड़ो ंपर बर्फ़  पड़ 
रही हो तो मैदानो ंमें भी कम्बल 
ओढ़कर बैठो’!

“क़ाननूी सलाहकार” के तौर पर 
“इकं़लाबी कॉमरेड” लम्बे समय से 
यनूियन के नेततृ्वकारी साथियों के 
सम्पर्क  में थे। अपने अनभुववादी, 
अर्थवादी और अराजकतावादी-
संघाधिपत्यवादी तरीक़ों से ये लोग 
पहले भी मज़दरू आन्दोलनों में ख़ासा 
भरभण्ड मचा चकेु हैं। सबसे पहले तो 
अपने संकीर्ण सांगठनिक हितों के चलते 
आइसिन के मज़दरू आन्दोलन में भी 
इन्होंने हमशेा की तरह साँयफुस्स की 
कुनीति का परिचय दिया। जैसे कि बैठक 
में बात न करके नेततृ्वकारी मज़दरू 
साथियों को एक तरफ़ ले जाकर उनके 
कानों में फुसफुसाना, तालमले कमटेी 
- जिसमें कि सभी हमदर्द संगठनों के 
व्यक्ति शामिल होते - नहीं बनने दनेा, 
मज़दरूों के साथ राजनीतिक धरातल 
की बजाय निम्नस्तरीय एकता क़ायम 
करना इत्यादि काम इन श्रीमानों ने 
यहाँ भी किये। ऑटोमोबाइल सेक्टर 
के आन्दोलनों को सेक्टरगत आधार 
पर संगठित किये जाने की ज़रूरत पर 
तो ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल 
पाते! इसका कारण यह ह ैकि कुछ साल 
पहले बिगलु ने जब सेक्टरगत आधार 
पर यनूियन बनाने और ऑटोमोबाइल 
सेक्टर के संघर्षों को भी आपस में जोड़ने 
की बात की थी, तो ये लोग अपनी 
अर्थवादी व संघाधिपत्यवादी पहुचँ और 
पद्धति के कारण इस लाइन के विरोध 
में खड़े थे। पर वास्तविक सच्चाई से 
कठदलीली करने वाले भी भला कब 
तक विमखु रह सकते हैं। अब ये श्रीमान 
भी यही लाइन “चोरी करके” चपुके-
चपुके दबे स्वर में सेक्टरगत एकजटुता 
की बात करने लगे हैं पर इस बारे में अभी 
ये साफ़-नज़र नहीं हो पाये हैं कि खलेु 
स्वर में किस मुहँ से कहें!? आइसिन के 
मज़दरू आन्दोलन में इन्होंने एक ग़ज़ब 
का सादृश्य निरूपण बैठा दिया और 
फिर स्वयं कुछ समय के लिए चम्पत 
हो लिये। हरिद्वार में एवरेस्ट कम्पनी के 
मज़दरूों का आन्दोलन चल रहा था। 
वहाँ पर कम्पनी ने न्यायालय से ‘स्टे 
ऑर्डर’ लेकर मज़दरूों को कम्पनी से दरू 
बैठा दिया था। मज़दरूों ने एकजटु होकर 
परिवारवालों और स्थानीय आबादी को 
साथ लेकर बैरीकेड को तोड़ दिया और 
कम्पनी गेट पर क़ब्ज़ा कर लिया, इसके 
बाद दबाव के चलते मनेैजमणे्ट समझौते 
की टेबल पर आ गयी। हर जगह के संघर्ष 

की अपनी विशिष्टताए ँहोती हैं, इसलिए 
आइसिन कम्पनी से एवरेस्ट कम्पनी के 
संघर्ष की तो कोई तलुना ही नहीं की जा 
सकती थी। बिगलु मज़दरू दस्ता ने इस 
स्थिति में स्पष्ट तौर पर बात रखी थी कि 
गेट जाम करना अपने आप में ग़लत नहीं 
ह,ै किन्तु स्थानीय और ऑटोमोबाइल 
सेक्टर के मज़दरूों को साथ में जोड़कर 
बनी ताक़त पर निर्भर करता ह ैकि उक्त 
क़दम कब उठाया जाये, फि़लहाली 
स्थिति से ऐसा नहीं लगता कि अभी 
ऐसा क़दम उठाया जा सकता हो। किन्तु 
‘क़ाननूी सलाहकार महोदय’ वीडियो 
दिखा-दिखाकर मज़दरूों को ऐसा करने 
के लिए उकसा रह ेथे। ख़ैर जो भी रहा 
हो मज़दरू बहादरुी के साथ पलुिस दमन 
के सामने सीना तानकर खड़े हो गये, 
नेततृ्वकारी कमटेी यहाँ भी संघर्ष की 
अगली क़तारों में थी। पर जो होना था 
वही हुआ, अन्त में सब सामने आ गया। 
लाठीचार्ज करने के बाद बसों में भरकर 
मज़दरूों को थाने ले जाया गया, गिरफ़्तार 
किये जाने वालों में कुछ परिवारजनों व 
मज़दरू कार्यकर्ताओ ं के साथ ‘बिगलु 
मज़दरू दस्ता’ और ‘ऑटोमोबाइल 
इण्डस्ट्री कॉण्ट्रेक्ट वर्कर्स  यनूियन’ के 
कार्यकर्त्ता भी शामिल थे। जब थाने 
में गिरफ़्तारी दिखाकर जेल भजेने 
की तैयारी होने लगी तब भी कम्पनी 
की पहुचँ और ताक़त को यनूियन के 
नेततृ्वकारी साथी बड़े ही हल्के  में ले 
रह ेथे तथा आश्वस्त थे कि थोड़ी-बहुत 
दरे में सभी को छोड़ दिया जायेगा, इतने 
लोगों को कहाँ रखेंगे!? कहना नहीं होगा 
कि 31 तारीख़ को गेट जाम करने के 
क़दम से आन्दोलन में नया मोड़ आया। 
इसके बाद आन्दोलन के लिए सबसे 
नकारात्मक चीज़ थी कम्पनी गेट से दरू 
हट जाना। जिससे कि कम्पनी पर बन 
रहा दबाव हट गया और कम्पनी को 
साँस लेने का मौक़ा मिल गया। पहले 
जहाँ चोरी-छिपे कैजअुल भर्ती हो रही 
थी अब कम्पनी के दोनों गेट खलु गये। 
कम्पनी से गाड़ियों का आवागमन शरुू 
हो गया। जेल से छूटते ही बिगलु की 
तरफ़ से तालमले कमटेी की ज़रूरत 
पर बात की गयी, किन्तु कानाफूसी की 
कुनीति के कारण यह बात भी सिरे नहीं 
चढ़ पायी।

संशोधनवादी पार्टियो ंसे जड़ुी ट्रेड 
यनूियनें : नाम बड़ और दर्शन 
छोट!

रोहतक में मज़दरूों की नामधारी दो 
पार्टियों के बड़े-बड़े दफ़्तर हैं और इनका 
संस्थाबद्ध ढंग का काम ह।ै इनमें से एक 
पार्टी ख़ुद को भारत के मज़दरू वर्ग की 
एकमात्र क्रान्तिकारी पार्टी बताती ह।ै इस 
पार्टी से जड़ुी सेण्ट्रल ट्रेड यनूियन के नेता 
तीन महीने के संघर्ष के दौरान केवल 3 
बार दिखायी दिये और वह भी “अकेले” 
ही तथा उस समय भी सिर्फ़  भाषण दनेे 
के लिए। इनके स्थानीय नेता अपने 
दफ़्तर में बैठकर आइसिन के मज़दरूों 

आइसिन मज़दूरो ंका बहादरुाना संघर्ष और ऑटोमोबाइल सेक्टर  
के मज़दूरो ंलिए कुछ ज़रूरी सबक़

(पेज 4 पर जारी)
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आइसिन मज़दूरो ंका संघर्ष और ऑटोमोबाइल मज़दूरो ंलिए कुछ ज़रूरी सबक़
की तरफ़ से निमन्त्रण पत्र दिये जाने का 
इन्तज़ार करते रह।े इनसे जड़ेु एक व्यक्ति 
ने तो ऐसा बोल ही दिया कि उन्हें किसी 
ने बलुाया ही नहीं तो वे क्यों आते! 
दसूरी पार्टी से जड़ुी ट्रेड यनूियन कुछ 
दिन पहले तक दशे की सबसे बड़ी ट्रेड 
यनूियन होने का दम भरती थी। दवुन्नी-
चवन्नी के लिए संघर्ष लड़ने और मज़दरू 
वर्ग को अर्थवाद के गोल-गोल घरेे में 
घमुाना ही इनका काम ह।ै मज़दरूों का 
नाम लेकर कमीशनखोरी करने और 30 
प्रतिशत की दलाली खाने के लिए दशे 
के तमाम औद्योगिक इलाक़ों में मज़दरूों 
के बीच ये भी ख़ासे कुख्यात हैं। बिगलु 
से जड़ेु एक मज़दरू कार्यकर्त्ता ने जब 
आइसिन के मज़दरूों की रैली-प्रदर्शन के 
समय अपनी अकादमिक परीक्षा छोड़ 
दी तो इनसे जड़ेु छात्र संगठन के नेता 
का कहना था कि परीक्षा छोड़ने की क्या 
ज़रूरत थी, अभी तो ख़ुद को “कुर्बान” 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं ह ै
यानी ये श्रीमान परीक्षा छोड़ने की तलुना 
कुर्बानी दनेे से कर रह े थे। सही भी ह ै
इनके लिए भविष्य (‘करियर’) चमकाना 
ही मखु्य काम हो सकता ह!ै गिरफ़्तारी 
के बाद तो इन्होंने ऐसे गलु खिलाये कि 
इनका नक़ली लाल रंग धलुकर असल 
चरित्र खलुकर सामने आ गया। पता नहीं 
क्यों इन लोगों के अन्दर यह ‘फड़का’ 
बैठा हुआ था कि आन्दोलन बिगलु के 
इशारों पर चल रहा ह!ै गिरफ़्तारी के बाद 
इनकी एक बड़ी नेत्री व्यंग्य में कहती 
हैं कि क्यों बज गया बिगलु?! जब 
35 महिला मज़दरूों और अभिभावक 
महिलाओ ंके साथ इनकी एक महिला 
कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार हुई तो उन्हें छुड़ाने 
के लिए परीक्षा का हवाला दतेे हुए 
तमाम बड़े नेता रोहतक ‘एसपी’ के 
सामने क़रीब-क़रीब गिड़गिड़ाने की हद 
तक चले गये थे। 425 लोग जब जेल के 

अन्दर थे तो इन महानभुावों का कहना 
था कि जमानत लेने की ज़रूरत ही नहीं 
ह।ै मतलब मज़दरू जेल के अन्दर सड़ते 
रहें और ये लोग प्रदर्शनों में अपने झण्डे-
बैनर चमकाते रहें! अभिभावकों और 
अन्य संगठनों के दबाव के बाद जमानत 
की कार्रवाई आगे बढ़ायी जा सकी। 
किसी भी तरह बाहर आना इसलिए भी 
आवश्यक था, ताकि कम्पनी पर बना 
दबाव बरकरार रह सके और मामला 
कम्पनी बनाम मज़दरू ही बना रह।े फिर 
यदि समझौता होता तो मकु़दम ेखारिज 
हो सकते थे। अकेला पड़ता दिखने पर ये 
भी बाद में सरु में सरु मिलाने लगे। मज़दरू 
वर्ग को राजनीतिक तौर पर शिक्षित 
करना, आज के समय ऑटोमोबाइल 
सेक्टर के मज़दरू आन्दोलन के समक्ष 
उपस्थित चनुौतियों इत्यादि पर बोलने 
के लिए इन लोगों के पास कुछ होता ही 
नहीं था। प्रदर्शनों के समय आन्दोलनरत 
मज़दरूों का मचं कैसे हथियाया जाता 
ह;ै यह चीज़ कोई इनसे सीख!े मज़दरू 
बस दखेते रह जाते हैं और इनके एक 
से बढ़कर एक सरूमा आन्दोलन को 
भाषणों में ही फ़तह करके निकल जाते 
हैं! जब मज़दरूों ने इन्हें भाव दनेा कम 
कर दिया तो आम मज़दरूों में इन्होंने 
यनूियन के प्रति अविश्वास पैदा करने 
की कोशिश भी की जिसका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा। कहना न होगा कि आइसिन 
के मज़दरू आन्दोलन की दशा और 
दिशा को संशोधनवादी ट्रेड यनूियनों ने 
भी प्रभावित किया।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के 
आन्दोलन और सेक्टरगत 
इलाक़ाई यनूियन का सवाल

आन्दोलन में शरुू से ही ‘बिगलु 
मज़दरू दस्ता’ व ‘ऑटोमोबाइल 
इण्डस्ट्री कॉण्ट्रेक्ट वर्कर्स  यनूियन’ के 
साथी लगातार मौजदू थे। हर क़दम पर न 

केवल मज़दरूों के संघर्ष में भागीदारी की 
गयी बल्कि सकर्मक हस्तक्षेप भी किया 
गया। आइसिन के मज़दरूों का संघर्ष 
एक बार फिर से ऑटोमोबाइल सेक्टर 
के मज़दरूों की सेक्टरगत और इलाक़ाई 
यनूियन की ज़रूरत को रेखांकित करता 
ह।ै ऑटोमोबाइल सेक्टर से जड़ेु आम 
मज़दरू तक इस बात को अपने तर्क -
विवेक और आम वर्गबोध से समझते हैं। 
भले ही उन्हें सेक्टरगत यनूियन संगठित 
करने का कोई ठोस रास्ता समझ नहीं आ 
रहा हो, किन्तु बहुत सारे आइसिन के 
मज़दरू साथियों से हमने जब बात की तो 
उन्होंने भी सेक्टरगत यनूियन की बात को 
अनमुोदित किया। यदि ऑटोमोबाइल 
उद्योग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आइसिन 
मज़दरूों के संघर्ष को दखेा जाये तो यह 
बात आसानी से समझ में आ सकती 
ह ै कि मज़दरूों की व्यापक सेक्टरगत 
एकता के बगै़र एक कम्पनी/फ़ै क्टरी के 
स्तर पर मज़दरूों के द्वारा अपने संघर्ष में 
जीत हासिल करना या हासिल की गयी 
जीत को बचाये रखना ख़ासा मशु्किल 
काम ह।ै ज्ञात हो ऑटोमोबाइल सेक्टर 
की कुछ कम्पनियों में हाल-फ़िलहाल 
मज़दरूों की बनी-बनायी यानी पंजीकृत 
(‘रजिस्टर्ड’) यनूियनों को मनेैजमणे्ट 
ने बड़ी ही आसानी से तड़ुवा दिया। 
फ़ै क्टरी के स्तर पर व्यापक एकजटुता के 
बावजदू भी मालिक पक्ष को आसानी 
से अपनी जायज़ और क़ाननूसम्मत 
माँगों के लिए नहीं झकुाया जा सकता। 
इसका एक प्रमखु कारण तो यही ह ैकि 
पूँजीपति वर्ग ने आज उत्पादन को एक 
फ़ै क्टरी स्तर की बजाय इलाक़ाई स्तर 
पर बिखरा दिया ह।ै एक ही प्रकार का 
माल एक से ज़्यादा और कई बार तो 
दर्जनों वेण्डर कम्पनियाँ उपलब्ध करा 
दतेी हैं या फिर एक ही मालिक की 
कई-कई वेण्डर कम्पनियाँ अलग-अलग 
जगह पर चलती हैं। जैसे कि आइसिन 

कम्पनी ही वैश्विक स्तर पर काम करती 
ह ैतथा परूी दनुिया में 190 से भी ज़्यादा 
कम्पनियाँ चलाती ह।ै इसी कारण से 
मज़दरू अपने संघर्ष के दौरान मालिक 
के मनुाफ़े के चक्के  को जाम नहीं कर 
पाते। दसूरा मालिक वर्ग तो आपस में 
अपने “बरेु वक़्त” में एक-दसूरे का साथ 
द ेदतेे हैं। मिसाल के तौर पर आइसिन 
के मालिक और कम्पनी की मनेैजमणे्ट 
का साथ मारुि‍त और मिण्डा कम्पनी की 
मनेैजमणे्ट समते अन्यों ने दिया, लेकिन 
मज़दरू वर्ग एक-दसूरे के संघर्ष में मसु्तैदी 
के साथ मदद नहीं कर पा रह ेहैं या कहिए 
आम मज़दरूों की वर्ग चतेना का इस स्तर 
तक विकास नहीं हो पाया ह ैऔर कई 
कम्पनियों में मज़दरू यनूियनों और संघों 
में नेततृ्वकारी पदों पर अवसरवादी तत्वों 
का बोलबाला ह,ै जो असल में अपनी 
कम्पनी तक के मज़दरूों की परूी संख्या 
का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि परेू 
ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्थायी मज़दरूों 
की कुल संख्या मात्र 20 प्रतिशत ह ैऔर 
यनूियनों में सदस्यता ग्रहण करने का 
अधिकार केवल स्थायी मज़दरूों को ही 
होता ह।ै हीरो, मारुति, होण्डा, अस्ति, 
श्रीराम पिस्टन, ओमके्स, एह्रस्टी, मार्क  
एक्झोस्त इत्यादि कम्पनियों के संघर्षों 
के माँगपत्रों की विभिन्न माँगें साझा होने 
के बावजदू इनका संघर्ष साझा नहीं हो 
सका। यह बात आज ऑटोमोबाइल 
सेक्टर में काम करने वाला हरेक 
कामगार समझता ह ै कि अत्यधिक 
वर्क लोड, स्थाई, ट्रेनी, कैजअुल, ठेका 
के नाम पर मज़दरूों का बँटवारा और 
शोषण, श्रम क़ाननूों का खलुा उल्लंघन, 
मज़दरूों को निचोड़ डालने की मालिक 
की चाहत परेू ऑटोमोबाइल सेक्टर की 
तमाम कम्पनियों की आम परिघटना 
बन चकुी ह।ै उदारीकरण-निजीकरण 
के मौजदूा दौर में श्रम विभाग, स्थानीय 
प्रशासन से लेकर सरकार तक मालिक 

और पूँजीपति वर्ग के सामने दण्डवत 
खड़े हैं। इन्हीं सब कारणों से व्यापक 
सेक्टरगत एकता के बिना आज काम 
नहीं चल सकता। पहले जहाँ एक ही 
छत के नीच ेपरूा उत्पाद बनता था तथा 
‘असेम्बलिग’ भी वहीं होती थी, वहीं 
आज परूा उत्पाद एक जगह बनने की 
बजाय टुकड़ों-टुकड़ों में बनता ह ै तथा 
‘असेम्बलिग’ भी कहीं और होती 
ह।ै इसीलिए आज सेक्टरगत यनूियनें 
हमारे संघर्ष को ज़्यादा कारगर ढंग से 
लड़ पायेंगी तथा इसका मतलब यह 
भी क़त्तई नहीं ह ै कि हम फ़ै क्टरी के 
आधार पर यनूियन नहीं बनायें, बल्कि 
ज़रूर बनायें बल्कि दोनों ही प्रक्रियाओ ं
पर ही साथ-साथ ध्यान दें, क्योंकि 
आगे चलकर सेक्टरगत यनूियन हमारे 
स्थानीय संघर्षों में मददगार ही साबित 
होंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के सन्दर्भ 
में भी हम यह बात बार-बार कहते रह े
हैं कि फ़ै क्टरीगत यनूियनों के साथ-साथ 
गडुगाँव, मानेसर, धारूहड़ेा, बावल, 
ख़ुशखड़ेा, भिवाड़ी, टपकुड़ा, अलवर 
से लेकर बहादरुगढ़, रोहतक आदि तक 
की ऑटोमोबाइल की परूी पट्टी की एक 
सेक्टरगत यनूियन खड़ा करना आज 
वक़्त की ज़रूरत ह।ै आइसिन के मज़दरूों 
का संघर्ष अब भले ही आन्दोलन की 
शक्ल में चलने की बजाय कोर्ट-कचहरी 
के माध्यम से चलेगा, किन्तु आइसिन 
के मज़दरूों ने क़रीब 90 दिनों के अपने 
संघर्ष में जाति-धर्म की बेड़ियों को 
तोड़कर मज़दरू वर्ग की वर्गीय एकजटुता 
का शानदार परिचय दिया ह।ै साथ ही 
स्थाई, ट्रेनी और कैजअुल के बँटवारे 
को ठोकर मारकर तीन महीने तक साझा 
संघर्ष चलाकर अन्य मज़दरू भाइयों के 
सामने शानदार मिसाल भी क़ायम की 
ह।ै

- बिगुल संवाददाता
 रोहतक, हरियाणा

सभी साथी एकजटु होकर संघर्ष करें, संघर्ष कभी व्यर्थ नही ंजाता!

(पेज 3 से आगे)

साथियो, मैं आइसिन ऑटोमोटिव 
हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड रोहतक का 
एक मज़दरू हू।ँ इस कम्पनी में लगभग 
700 मज़दरू साथी कार्य करते हैं। हमारे 
सारे मज़दरू साथियों के साथ इस जापानी 
कम्पनी की मनेैजमेंट ने जो जलु्म किये 
उसके बारे में मैं आज सारे साथियों 
और मज़दरू भाइयों से कुछ बात बोलना 
चाहता हू।ँ

पिछली 3 मई को कम्पनी वालों ने 
हमारे 20 साथियों को बिना गलती के 
बाहर निकल दिया। कम्पनी वालों ने 
बोला कि इन 20 मज़दरूों को छोड़ कर 
बाकी सभी ‘अण्डरटेकिंग’ पर हस्ताक्षर 
करके अन्दर जा सकते सकते हो। उस 
फॉर्म में लिखा था कि मज़दरू कम्पनी 
में कुछ भी माँग नहीं रखेंगे, उसके बाद 
ही अदंर जाने की अनमुति मिलेगी। हमें 
बहुत दःुख हुआ कि जिस कम्पनी को 
हम सब इतनी महेनत करके इतना ऊपर 
तक लाये आज वही कम्पनी कह रही ह ै
कि हम कोई माँग नहीं कर सकते। हमने 
कहा कि पहले इन 20 बन्दों को काम पर 
वापस लो फिर उनकी जाँच की जाये, 
अगर उनकी कोई गलती मिलती ह ै तो 
आप निकाल सकते हैं लेकिन कम्पनी 

वालों ने हमारी बात नहीं सनुी। तो हमारी 
यनूियन के साथी अनिल, जसवीर, 
विकास, गोपाल, कैलाश, रणजीत और 
उमशे डी.सी. रोहतक व लेबर कोर्ट के 
पास गये और हमारी समस्याए ँ बतायी 
लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ़-
साफ़ मना कर दिया। वे सब कम्पनी 
की भाषा बोले, उन्होंने ये भी कहा कि 
अण्डरटेकिंग पर हस्ताक्षर ना करके 
मज़दरूों ने गलत किया ह।ै हमारे साथियों 
ने कहा कि हम सभी काम करना चाहते हैं 
और सभी अन्दर जाने को तैयार हैं लेकिन 
हम सभी 20 साथियों सहित साथ जायेंगे 
और ‘ग़ैरकाननूी अण्डरटेकिंग फॉर्म’ पर 
हस्ताक्षर नहीं करेंगे।  

29 दिन के संघर्ष के बाद भी प्रशासन 
या कम्पनी किसी प्रकार के समझौते पर 
राजी नहीं हुए। हमारे साथी कई बार लेबर 
कोर्ट में गये और डी.सी. रोहतक से मिले 
लेकिन सबने साफ़-साफ़ मना कर दिया 
कि वे समझौता नहीं करा सकते। 31 मई 
को जो जलु्म हमारे साथियों के साथ हुआ 
वह जलु्म किसी के भी साथ ना हो! जब 
हमने दखेा कि कोई समझौता नहीं हो रहा 
तो हमारे साथी मजबरू होकर गेट के सामने 
बैठ गए लेकिन कम्पनी वालों ने प्रशासन 

को बलुा लिया और परूी फ़ोर्स लगा 
दी। मज़दरू साथी 29 दिन तक बैठे रह े
लेकिन कोई पछूने तक नहीं आया और 
उस दिन कम्पनी के बलुाने पर प्रशासन ने 
गाड़ियाँ भर-भर के पलुिस वाले भजे दिये 
और लाठी चार्ज करवा दिया। ये दखे कर 
हमारा तो प्रशासन से भरोसा ही उठ गया। 
31 मई को प्रशासन ने परूी ताकत के साथ 
हमारे मज़दरू साथियों पर लाठी चार्ज 
करवाया। हमारे 425 साथियों को जेल 
में भी डाल दिया जिनम ेमज़दरू महिला 
साथी भी थी और विभिन्न संगठनों के 
कुछ कार्यकर्त्ता भी। निर्दोषों को जेल में ले 
जाते प्रशासन को ज़रा भी शर्म नहीं आई। 
ये प्रशासन पूँजीपतियों की बात करता 
ह ैऔर पूँजीपतियों का ही साथ दतेा ह।ै 
हमारे प्रधान जसवीर हुड्डा को सलाम 
जिनकी पत्नी और बहन तक हमारे साथ 
जेल में थे। और भी कई साथियों के घर 
वालों ने हमारा सहयोग दिया। कम्पनी 
वालों ने सोचा था इससे हमारी एकता टूट 
जायेगी पर ऐसा हुआ नहीं हमारी एकता 
घटने की बजाय और भी बढ़ गयी। 

कम्पनी में हमारे मज़दरू साथियों 
का बहुत शोषण होता रहा ह।ै ऐसे ही 
हालात में लोग आत्महत्याओ ं के लिए 

मजबरू होते हैं। हमने निर्णय लिया था 
कि हम यनूियन के रजिस्ट्रेशन के लिए 
फ़ाइल लगायेंगे। जब लेबर कोर्ट से 
फ़ाइल ‘ओके’ होकर कम्पनी आयी तो 
उस समय हमारे 270 के क़रीब मज़दरू 
साथी स्थायी थे। कम्पनी ने चाल चलनी 
शरुू कर दी। जब वेरिफिकेशन हुआ 
तब हमारी फाइल परूी तरह से ठीक थी 
लेकिन कम्पनी वालों ने हमारी यनूियन 
फाइल खारिज कराने में परूी ताकत लगा 
दी। उन्होंने लेबर कोर्ट में इतना पैसा 
खिला दिया कि लेबर कोर्ट ने कम्पनी 
मनेैजमेंट की बात बोली। अब किस पर 
भरोसा करोगे? लेबर कोर्ट कहने के लिए 
मज़दरूों के लिए होता ह ै लेकिन उन्होंने 
700 मजदरूों की रोजी रोटी छीनने में कोई 
कसर नहीं छोड़ी। कम्पनी वालों ने 525 
मजदरूों को परमानेंट दिखा दिया और 
फ़ाइल रिजेक्ट करा दी। कम्पनी मनेैजमेंट 
और श्रम विभाग ने हमारे यनूियन नम्बर 
को रोक दिया गया और षड्यन्त्र करके 
हमारी पंजीकरण फ़ाइल रद्द करा दी। 

कम्पनी को काम करते 5 साल हो 
गये लेकिन किसी भी मज़दरू की सैलरी 
8,600 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये नहीं 
हुई ह,ै इक्के  दकु्के  किसी की तनख्वाह 

बढ़ी भी ह ैतो थोड़ी बहुत जबकि हमारे 
साथ ही ज्वाइन किये मनेैजमेंट स्टाफ की 
सैलरी 15,000 से बढ़कर 1,50,000 
तक हो गयी ह।ै जब सैलरी बढ़ाने की 
बात आती ह ैतो कम्पनी वाले कहते हैं 
कि कम्पनी घाटे में चल रही ह।ै जबकि 
जापानी कम्पनी नये मॉडल हते ुउत्पादन 
करने के लिए लाइन लगा कर भर्ती कर 
रही ह।ै इससे पता चलता ह ैकम्पनी वाले 
और सारे प्रशासन वाले मिले हुए हैं। 
मोदी जी विदशेी कम्पनी लाकर बोलते 
हैं कि मैं भारत की गरीबी हटाउँगा लेकिन 
कम्पनियों के व्यवहार से लगता ह ैजैसे 
यहाँ पर उन्हीं की तानाशाही चलती ह ै
बाकी सभी उनके सामने पूँछ हिलाते हैं। 

मज़दरू भाइयो! अगर हम एकजटु 
नहीं हुए तो ये कम्पनियाँ प्रशासन के साथ 
मिलीभगत करके यूँ ही हमारा शोषण 
करती रहेंगी। सभी साथियों से मरेी प्रार्थना 
ह ैकि एकजटु हो जाओ। अगर हम ऐसा 
नहीं करेंगे तो मज़दरू का और अधिक 
शोषण होगा। सभी साथियों से प्रार्थना ह ै
कि सभी साथी एकजटु होकर संघर्ष करें, 
संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।  

– आइसिन कम्पनी में कार्यरत 
आपका एक मज़दर साथी, 20.7.17
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आख़ि‍रकार दिल्ली की आगँनवाड़ी 
की महिलाओ ंने अपनी यनूियन दिल्ली 
स्टेट आगँनवाड़ी वर्कर्स  एण्ड हले्पर्स 
यनूियन की अगवुाई में अरविन्द 
केजरीवाल और उसकी नौटंकी मण्डली 
को झकुा ही दिया। 58 दिनों तक चली 
हड़ताल के बाद, 23 अगस्त को सरकार 
ने राजपत्र निकालकर मानदये को दो 
गनुा कर दिया। आगँनवाड़ी हले्पर का 
मानदये 2500 से बढ़कर 5089 हो गया 
ह ै और आगँनवाड़ी वर्क र का मानदये 
5000 से बढ़कर 10028 हो गया ह।ै 
दिल्ली की आगँनवाड़ी के इतिहास में 
मानदये में इतनी बड़ी वदृ्धि अभतूपरू्व 
ह ै और इतनी बड़ी हड़ताल उससे भी 
अधिक अभतूपरू्व ह।ै हालाँकि लड़ाई 
का यह सिर्फ़  पहला चरण था और आगे 
अभी लड़ाई जारी रहगेी, क्योंकि न्यूनतम 
वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा 
मिलने का हक़ पाना अभी बाक़ी ह।ै और 
इसके लिए इस नौटंकीबाज़ केजरीवाल 
के साथ-साथ झठेू और जमुलेबाज़ मोदी 
सरकार से भी लोहा लेना होगा। इस जीत 
के जश्न में 3 सितम्बर को दिल्ली स्थित 
अम्बेडकर भवन में जात-पात तोड़क 
भोज किया गया, जिसका तात्पर्य यह ह ै
कि आगँनवाड़ी महिलाओ ंने हड़ताल से 
सिर्फ़  अपने वेतन और भत्तों की वदृ्धि को 
ही नहीं जीता ह,ै बल्कि वे राजनीतिक 
तौर पर भी एक हद तक चतेस हुई हैं 
और जाति-प्रथा और महिलाओ ं की 
गलुामी जैसे मदु्दों पर भी सक्रिय हो रही 
हैं, जोकि आज के इस अन्धकारमय 
समय में बेहद ख़शुी और उत्साहवर्धक 
बात कही जा सकती ह।ै

काम न आयी केजरीवाल सरकार 
की कोई भी चाल!

जैसाकि पिछले दो अकंों में हम 
पहले ही बता चकेु हैं कि इस हड़ताल 
को तोड़ने और नाकाम करने के लिए 
अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी 
पार्टी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। 
वह हर एक चाल के बाद दसूरी चाल 
चलती रही, लेकिन आगँनवाड़ी की 
महिलाओ ं ने अपनी यनूियन दिल्ली 
स्टेट आगँनवाड़ी वर्कर्स  एण्ड हले्पर्स 
यनूियन के कुशल नेततृ्व में बेहतरीन 
जवाब दिया और सरकार की हर चाल 
को नाकाम किया। सरकार ने सबसे 
पहले यह कोशिश की कि महिलाओ ं
को यनूियन से अलग-थलग कर दिया 
जाये, ताकि वे अपने नेततृ्व से कटकर 
बिखर जायें और हड़ताल टूट जाये। 
इसी सिलसिले में अरविन्द केजरीवाल 
का अलोकतान्त्रिक और तानाशाहीपरू्ण 
स्वरुप दखेने को मिला। सरकार यनूियन 
से बात करने से मना कर रही थी, जोकि 
न सिर्फ़  ग़ैर-क़ाननूी और असंवैधानिक 
ह,ै बल्कि अभतूपरू्व भी ह।ै ऐसा रवैया 
तो कांग्रेस और भाजपा की मज़दरू 
विरोधी सरकारों ने भी नहीं अपनाया 

था। केजरीवाल सरकार की यह चाल 
उसे उलटी पड़ी। शायद उसका अनमुान 
यह था कि इससे महिलाए ँ टूट जायेंगी 
और अपनी यनूियन को दरकिनार कर 
देंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 
इन चालबाज़ियों के कारण सरकार के 
ि‍ख़लाफ़ गसु्सा और तेज़ हो गया और 
महिलाओ ं का यनूियन के नेततृ्व पर 
भरोसा पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। 
इस बात का प्रमाण हड़ताल स्थल पर 

उनकी उपस्थिति में ज़बरदस्त वदृ्धि होना 
था। ज्यों-ज्यों महिलाओ ंको केजरीवाल 
सरकार की ये चालें मालमू पड़ीं तो जहाँ 
पहले 1500-2000 महिलाए ँ आम 
दिनों में उपस्थित होती थीं, वहीं बाद 
में यह संख्या 4000-5000 तक पहुचँ 
गयी।

अपनी इस चाल को नाकामयाब 
होता दखे केजरीवाल ने हड़ताल तोड़ने 
की ठेकेदारी प्रोफ़े शनल हड़ताल-तोड़क 
यनूियनों को द े दी। इस काम में सबसे 
शातिर-माहिर नाम सीटू का ह ै जिनका 
इतिहास ही दशे-भर के मज़दरूों से ग़द्दारी 
के कारनामों से भरा पड़ा ह।ै गडुगाँव, 
मानेसर से लेकर बंगाल और केरल में 
मज़दरूों से ग़द्दारी करने में इन्होंने बड़ी-
बड़ी डिग्रियाँ हासिल की हैं तो भला अब 
ये दिल्ली में आगँनवाड़ी की महिलाओ ं
को दगा दनेे में पीछे क्यों हटते! सीटू की 
कमला वाली यनूियन, जिसने 2015 में 
भी हड़ताल तोड़ने की भरसक कोशिश 
की थी लेकिन उस समय महिलाओ ंने 
उसे हड़ताल स्थल से ही भगा दिया था, 
इस बार भी फिर से हमारी यनूियन को 
समर्थन दनेे के बहाने आन्दोलन में घसुने 
की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी 
इस परुानी चाल को यनूियन ने कामयाब 
नहीं होने दिया। ऐसी दलाल यनूियनों की 
यह परुानी चाल रही ह ैकि समर्थन दनेे के 
बहाने हड़ताल में शामिल हो और अन्दर 
ही अन्दर तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ 
कर और अफ़वाहें फैलाकर हड़ताल को 
तबाह कर दो। 

लेकिन जब यह चाल कामयाब नहीं 
हुई तो कमला की यनूियन सीध ेअपनी 

असली रूप में आ गयी और उसने 
हड़ताल से अलग नया परचा निकाल 
कर मनीष सिसोदिया का घरेाव करने का 
आह्वान किया और हमारी यनूियन और 
नेततृ्व की साथी शिवानी के ि‍ख़लाफ़ 
घटिया कि़स्म का कुत्साप्रचार शरुू कर 
दिया। लेकिन कमला की यह चाल भी 
काम नहीं आयी। जिस दिन उसने मनीष 
सिसोदिया के आवास के घरेाव का 
आह्वान किया उसके साथ सिर्फ़  उसकी 

तीन चमचियाँ ही पहुचँी। यह उसके मुहँ 
पर महिलाओ ं का जड़ा हुआ ज़ोरदार 
तमाचा था और सभी संशोधनवादी 
यनूियनों को एक चतेावनी यही थी 
कि अब बस! बन्द कर दो मज़दरूों के 
साथ ग़द्दारी करना वरना आगे तमु सब 
का हश्र इससे भी बरुा होने वाला ह।ै 
अरविन्द केजरीवाल को अपनी इस 
चाल में भी मुहँ की खानी पड़ी लेकिन 
उसका गन्दा इरादा अभी भी बना हुआ 
था। अब केजरीवाल सरकार ने एक नया 
फ़र्ज़ीवाडा शरुू कर दिया, जिसमें इनकी 
एनजीओ-बाज़ आम आदमी पार्टी बेहद 
माहिर खिलाड़ी ह,ै लेकिन इस बार 
उसका पाला ग़लत लोगों से पड़ गया 
था। सरकार ने एक फ़र्ज़ी यनूियन बनायी 
जिसमें सपुरवाइज़र, सीडीपीओ, आम 
आदमी पार्टी की कार्यकर्ता आदि समते 
सब शामिल थे सिवाय आगँनवाड़ी 
की महिलाओ ंके। और सरकार ने यह 
घोषणा कर दी कि यनूियन से बात हो 
गयी ह,ै हमने उनकी माँगें परूी कर दी हैं 
और हड़ताल ख़त्म हो गयी ह।ै इस फ़र्ज़ी 
यनूियन के फ़र्ज़ी समझौते की असलियत 
को समझने के लिए सिर्फ़  एक माँग 
जो इन्होंने समझौता-पत्र में लिखी थी 
उसका जि़क्र कर दनेा ही काफ़ी होगा। 
इस समझौते में इस फ़र्ज़ी यनूियन ने 
माँग की थी कि चार आगँनवाड़ियों को 
मिलाकर एक आगँनवाड़ी कर दिया 
जाये, जिसका मतलब यह हुआ कि 
आठ में से छह वर्क रों और हले्परों को 
काम से बाहर निकालने का रास्ता साफ़ 
हो जायेगा। सोचने वाली बात यह ह ै
कि कोई भी मज़दरूों की हमदर्द यनूियन 

यह माँग क्यों उठायेगी। केजरीवाल को 
उसकी यह चाल भी बेहद उलटी पड़ी, 
और इससे महिलाओ ंका गसु्सा सातवें 
आसमान पर पहुचँ गया और महिलाओ ं
ने प्रण लिया कि केजरीवाल से इसका 
बदला लेकर रहेंगी। अपनी इस चाल 
को भी नाकामयाब होते दखे केजरीवाल 
ने फिर नया पासा फें का। इस बार यह 
जि़म्मेदारी उसने अपने विधायकों, 
सपुरवाइज़रों और सीडीपीओ को दी। 

उनका काम था कि अपने-अपने इलाक़ों 
से कुछ आगँनवाड़ी की महिलाओ ं
को पकड़ कर लाना और केजरीवाल 
से मीटिग करवाना और मीडिया में 
समझौता हो जाने और हड़ताल ख़त्म 
होने की अफ़वाह उड़ाना। हम सभी 
जानते हैं कि सफल से सफल हड़ताल 
में भी इक्का-दकु्का ग़द्दार होते ही हैं जो 
सरकार या प्रशासन का साथ दतेे हैं। 
लेकिन बहुत कोशिश कर पाने के बाद 
भी पाँच-छह महिलाए ँ ही इन मीटिगों 
में आती थीं, जबकि बाहर हड़ताल पर 
छ-सात हज़ार महिलाए ँबैठी रहती थीं। 
मतलब यह चाल भी नाकाम रही।

अब थक-हारकर केजरीवाल ने 
ट्विटर पर मानदये बढ़ाने की घोषणा 
कर दी, लेकिन कोई सरकारी नोटिस 
या राजपत्र नहीं निकाला। यह हमारी 
जीत की शरुुआत थी, लेकिन हड़ताल 
अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि 
हमें केजरीवाल सरकार पर कोई भरोसा 
नहीं रह गया था और उसका इतिहास 
बतलाता ह ै कि वह कभी भी पलट 
सकता था। इसलिए यनूियन का कहना 
था कि जब तक सरकार राजपत्र निकाल 
कर हमारी माँगों को परूा नहीं कर दतेी या 
फिर यनूियन से बात कर समझौता नहीं 
कर लेती, तब तक हमारी हड़ताल जारी 
रहगेी। आि‍ख़रकार हारकर सरकार को 
हमारी माँगें माननी ही पड़ी और पिछले 
महीने की 23 तारीख़ को उसे राजपत्र 
निकालकर मानदये बढ़ाने की घोषणा 
करनी पड़ी। 

यह हड़ताल महज़ वेतन-भत्ते के 
लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक 

शिक्षण-प्रशिक्षण का केन्द्र भी था।
लेनिन के बताया ह ै कि हड़तालें 

मज़दरूों की प्राथमिक पाठशाला होती 
हैं जहाँ सिर्फ़  आर्थिक लड़ाई नहीं लड़ी 
जाती, बल्कि वे मज़दरूों के राजनीतिक 
शिक्षण-प्रशिक्षण का केन्द्र भी होती 
हैं। आगँनवाड़ी की इस हड़ताल में भी 
बिल्कु ल ऐसा ही हुआ। आमतौर पर 
संशोधनवादी यनूियनें मज़दरूों को सिर्फ़  
वेतन-भत्ते तक उलझाकर ही रखती 
हैं, उनका राजनीतिकरण बिल्कु ल 
नहीं करती, लेकिन एक क्रान्तिकारी 
यनूियन आर्थिक संघर्ष के क्षेत्र को भी 
राजनीतिक शिक्षण-प्रशिक्षण का केन्द्र 
बना दतेी ह।ै

आगँनवाड़ी की हड़ताल ने 
महिलाओ ंको यह सिखाया कि हम भी 
हैं इसंान, हम भी अपने हक़ों के लिए 
संघर्ष करेंगी, एकजटु होंगी और घर की 
चारदीवारी से बाहर निकलकर सड़कों 
पर उतरेंगी और सरकार को झकुाकर 
ही दम लेंगी। उन्होंने अपनी एकता की 
ताक़त को समझना सीखा, यनूियन की 
ज़रुरत को समझा और सरकार के साथ-
साथ पितसृत्ता को भी चनुौती दी। ये 
वही महिलाए ँथीं, जो चपुचाप मुहँ बन्द 
कर सपुरवाइज़र और सीडीपीओ की 
गलुामी झलेती थीं और घर आकर पति 
और पितसृत्ता के संस्थान यानी परिवार 
की गलुामी भी झलेती थीं। लेकिन अब 
ये महिलाए ँही अपनी यनूियन के नेततृ्व 
में सड़कों पर उतरकर सरकार से लोहा 
ले रही थीं, ख़ुद यनूियन को चलाने का 
काम कर रही थीं, यनूियन जनवाद की 
समझ को लाग ू कर रही थीं, पिकेटिग 
टीमें और हड़ताली दस्ते बनाकर 
आगँनवाड़ी-केन्द्रों को बन्द करवा 
रही थीं, नये-नये गीत-संगीत रच रही 
थीं और इसके अलावा आम आदमी 
पार्टी का बहिष्कार भी कर रही थीं। वे 
संशोधनवादी और ग़द्दार यनूियनों की 
पहचान करना सीख रही थीं, जाति और 
धर्म के नाम पर लोगों का हक़ छीनने 
वाली फासीवादी सरकार की चालों को 
भी समझ रही थीं, अपने बीच जातिगत 
और धार्मिक परू्वाग्रहों से भी शरुुआती 
संघर्ष कर रही थीं और कुल मिलाकर 
कहा जाये तो अपने को एक वर्ग के रूप 
में पहचान रही थीं। 

हड़ताल की परूी समयावधि के 
दौरान यनूियन अपने फ़ै सले किसी 
नौकरशाहाना तरीक़े  से नहीं करती थी 
बल्कि अपने बीच से चनुी हुई कमटेी के 
जरिये ही फ़ै सले लेने और उस पर अमल 
करने का काम करती थी। कमटेी जो 
भी फ़ै सले लेती थी, उसको आमसभा 
में पारित कराया जाता था। महिलाओ ं
के लिए यह अनभुव एक सखुद आश्चर्य 
जैसा था, क्योंकि संशोधनवादी यनूियनों 
में नौकरशाही चलती ह ै और वहाँ 
जनवाद के लिए कोई जगह नहीं होती 

दिल्ली स्टेट आगँनवाड़ी वर्कर्स  एण्ड हेल्पर्स यनूियन के नेतृत्व में  
दिल्ली की आगँनवाड़ी महिलाओ ंकी शानदार जीत!

58 दिनो ंतक चली हड़ताल के बाद केजरीवाल सरकार को झुकाया, सरकारी राजपत्र निकाल कर 
सरकार ने मानदेय दो गुना किया! महिलाओ ंने किया जात-पात तोड़क विजय भोज का आयोजन!

(पेज 6 पर जारी)
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ह।ै यनूियन-कार्य के इन जनवादी तरीक़ों 
से महिलाओ ंका ख़ुद पर और यनूियन 
पर विश्वास ठोस होता गया और उनकी 
पहलक़दमी खलुने लगी। यनूियन की 
आय का स्रोत महिलाओ ं द्वारा दिया 
जाने वाला सहयोग था। सहयोग पेटी के 
ज़रिये महिलाए ँयनूियन के ख़र्चे के लिए 
बढ़-चढ़कर सहयोग करती थीं। पिछले 
कई महीने से मानदये नहीं मिलने और 
घर की स्थिति जर्जर होने के बावजदू वे 
यह सहयोग कर रही थीं, इसी बात से 
उनकी राजनीतिक चतेना में हुई वदृ्धि का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता ह।ै 

यनूियन के जनवादी होने की एक 
शर्त यह भी ह ैकि उसका आय-व्यय का 
ब्यौरा कितना पारदर्शी ह।ै संशोधनवादी 
यनूियनें रसीद कटवाती हैं लेकिन कभी 
भी ख़र्च का कोई ब्यौरा नहीं दतेी हैं, 
जोकि उनके भ्रष्ट हो जाने का एक बड़ा 
कारण भी ह।ै यनूियन का आय-व्यय 
बिल्कु ल पारदर्शी था। हर तीन-चार दिन 
पर कुल आय-व्यय का ब्यौरा पेश किया 
जाता था। इससे यनूियन पर महिलाओ ं
का विश्वास और गहरा होता चला गया। 
हड़ताल के दौरान ही एक महिला की 
मतृ्यु हो गयी तो यनूियन ने उनकी मदद 
के लिए एक विशषे सहयोग की अपील 
की और महिलाओ ं ने बढ़-चढ़कर 
सहयोग किया। 

 सरकार ने हड़ताल को कमजोर करने 
के लिए सपुरवाइज़र और सीडीपीओ 
पर दबाव डालकर महिलाओ ंको डरा-
धमकाकर आगँनवाड़ी खलुवाने की 
कोशिशें कीं। कुछेक महिलाओ ंने इनके 
डर से आगँनवाड़ी खोली भी। इससे 
निपटने के लिए यनूियन ने भी अपनी 
कार्रवाई की। महिलाओ ं की पिकेटिग 
टीम बनायी गयी और जगह-जगह 
सेण्टरों पर जाकर डरी हुई अपनी बहनों 
को हौसला दिया गया और समझाया 
गया कि सपुरवाइ़जर और सीडीपीओ 
की गीदड़ भभकियों से डरने की कोई 
ज़रूरत नहीं ह,ै वे आपका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकतीं, आपके साथ आपकी 
यनूियन ह।ै इस पिकेटिग का ज़बरदस्त 
असर हुआ और जो भी महिलाए ँ

डर रही थी, उनमें साहस और हिम्मत 
आयी और वे भी हड़ताल में शामिल 
हो गयीं। इससे बौखलाकर सपुरवाइज़र, 
सीडीपीओ और आम आदमी पार्टी के 
गणु्डों ने महिलाओ ं पर हमला करना 
शरुू कर दिया। यह उनकी हताशा को 
ही ज़ाहिर कर रहा था। इन हमलों का 
जवाब महिलाओ ं ने भी बख़ूबी दिया। 
महिलाओ ंने यह साबित कर दिया कि वे 
न सिर्फ़  सड़कों पर उतरकर अपने हक़ के 
लिए संघर्ष कर सकती हैं बल्कि ज़रूरत 
पड़ने पर वे आत्म-सरुक्षा में जवाबी 
कार्रवाई भी कर सकती हैं। यह उनकी 
पहलक़दमी खलुने का ही एक उदाहरण 

था।
केजरीवाल सरकार की धोखाधड़ी 

का पर्दाफ़ाश करने के लिए बवाना में हुए 
उप-चनुाव में ‘आम आदमी पार्टी’ का 
बहिष्कार किया गया। हालाँकि जनता 
के समक्ष विकल्पहीनता की वजह से 
‘आम आदमी पार्टी’ का उम्मीदवार 
चनुाव जीत गया, लेकिन मखु्यतः 
हमारे बहिष्कार की वजह से बवाना में 
पिछले चनुाव के मकुाबले इस बार बेहद 
कम मतदान प्रतिशत था। साफ़ ह ै कि 
लोग साँपनाथ और नागनाथ में से एक 
को चनुने को विवश हैं। दरअसल यह 
पूँजीवादी चनुाव व्यवस्था जनता को 
कोई सार्थक विकल्प द ेही नहीं सकती 
और अभी किसी क्रान्तिकारी विकल्प 
की ग़ैर-मौजदूगी की वज़ह से इस या 
उस चनुावबाज़ पार्टी का जीतना तय ह,ै 
वह आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या 
भाजपा या फिर कोई और।

आमतौर पर इस समाज में यह कहा 
जाता ह ै कि इन ग़रीब महिलाओ ं का 
काम सिर्फ़  सेवा करना ह,ै ये कोई दसूरा 
महत्त्वपरू्ण रचनात्मक कार्य नहीं कर 
सकती, जबकि इन्हें कभी भी ऐसे कार्य 
करने का मौक़ा दिया ही नहीं जाता। 
आगँनवाड़ी की हड़ताल ने इस बात को 
भी ग़लत साबित कर दिया। महिलाओ ं
ने ख़ुद अपने गीत-संगीत, कविताए,ँ 
नज़्में रचीं। संघर्ष के नये-नये गीत बहुत 
ही दिलचस्प तरीक़े  से रच ेगये और पेश 
किये गये। जो महिलाए ँसपुरवाइज़रों के 
सामने कुछ बोल भी नहीं पाती थीं, वे 

अच्छे भाषण दनेा सीख गयीं। इसके 
अलावा यनूियन की सभी तकनीकी 
कामों को भी वे ख़ुद ही करने लगीं।

जीत के बाद जीत का जश्न!
23 अगस्त को राजपत्र जारी होने के 

बाद अगले दिन (24 अगस्त) महिलाए ँ
एक बार फिर मखु्यमन्त्री आवास पर 
इकट्ठा हुई ं और उन्होंने एक-दसूरे को 
जीत की बधाई दी और खलुकर जश्न 
मनाया। फिर ढोल-नगाड़े के साथ परेू 
सिविल लाइन्स  विधानसभा इलाक़े  में 
एक विशाल रैली का आयोजन किया 
गया। क़रीब 10 हज़ार महिलाओ ं ने 

इस विजय रैली में हिस्सेदारी की। इसके 
बाद यनूियन ने यह तय किया कि इस 
जीत के जश्न को और अच्छे से मनाना 
होगा और इसके लिए विजय भोज का 
आयोजन किया गया। 3 सितम्बर को 
दिल्ली के अम्बेडकर भवन में जात-पात 
तोड़क भोज तथा यनूियन पदाधिकारियों 
के चनुाव का आयोजन किया गया। इस 
भोज का मक़सद न सिर्फ़  अपनी जीत का 
जश्न मनाना था, बल्कि एकताबद्ध होकर 
जाति और धर्म आधारित भदेभाव को 
ख़त्म करने के लिए संघर्ष की शरुुआत 
करना भी था। अपने संघर्ष के दौरान 
महिलाओ ंने यह भी दखेा कि जाति और 
धर्म शोषक वर्गों के हाथ में महेनतकशों 
को आपस में बाँटने का एक हथियार 
रहा ह ैऔर इसका जवाब वर्ग लामबन्दी 
ही हो सकता ह।ै उसी दिन यह फ़ै सला 
भी लिया गया कि यह हमारे संघर्ष का 
समापन नहीं ह,ै बल्कि एक अर्द्धविराम 
ह ै ताकि हम आने वाली संघर्षों की 
तैयारी कर सकें । अभी तो बस हमने 
अपना मानदये ही बढ़वाया ह,ै लेकिन 
अभी भी हमारा मखु्य लक्ष्य न्यूनतम 
वेतन प्राप्त करना और सरकारी कर्मचारी 
का दर्जा पाना ह।ै और इसके लिए सिर्फ़  
केजरीवाल सरकार को ही नहीं बल्कि 
केन्द्र की मोदी सरकार को भी घरेना 
होगा, क्योंकि समकेित बाल विकास 
योजना मखु्य तौर पर केन्द्र सरकार की ह ै
और वह अपनी जि़म्मेदारी से पीछे नहीं 
हट सकती ह ैऔर कर्मचारी का दर्जा दनेे 
का अधिकार भी केन्द्र सरकार के पास 
ही ह।ै वैसे मज़दरू-विरोधी, फासीवादी 

मोदी सरकार ने अपने तीन साल के 
कार्यकाल में मज़दरू विरोधी नीतियाँ ही 
बनायी हैं और आगँनवाड़ी का बजट भी 
पहले से आधा कर दिया ह।ै ऐसे में संघर्ष 
कर इनको झकुाने के सिवा और कोई 
रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन इसके 
लिए अपनी ताक़त को फिर प्राप्त करने 
के लिए थोडा विश्राम करना सही रहगेा।

यनूियन ने जनवाद के सिद्धान्त को 
लाग ूकरते हुए इसी दिन चनुाव भी कराया 
और एक पच्चीस सदस्य कार्यकारिणी 
का चयन किया गया। यनूियन की साथी 
शिवानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चनुा 
गया। 

हमारी हड़ताल की जीत को सनुकर 
कुछ सपुरवाइज़रों ने भी यनूियन से 
सम्पर्क  किया ह,ै क्योंकि बहुत सारे 
सपुरवाइज़र भी ठेके पर काम करते हैं 
और उनका अनबुन्ध सरकार ख़त्म 
करने जा रही ह।ै हड़ताल के दौरान ही 
हमने ऐसे सभी सपुरवाइज़रों से अपील 
की थी कि आप भी संघर्ष में शामिल 
हो जाओ वरना कल सड़क पर आप भी 
आ सकते हो, लेकिन उस समय उन्होंने 
हमारी अपील नहीं सनुी और अब, जब 
यनूियन ने जीत हासिल कर ली ह,ै वे भी 
हमारे साथ आने को तैयार हैं। यह हमारी 

यनूियन के लिए एक बड़ी जीत ह।ै
 हड़ताल के बाद अब हर पखवाड़े 

पर यनूियन पाठशाला का आयोजन 
करने का तय किया गया ह,ै ताकि 
क्रान्ति के विज्ञान को समझा जा सके, 
दशे-दनुिया में हुए महिलाओ ंके संघर्षों 
से अवगत हुआ जा सके, मज़दरू 
क्रान्तियों के इतिहास से परिचित हुआ 
जा सके तथा रूस और चीन के मज़दरूों 
से सीखते हुए हम आने वाले समय में 
एक अन्याय-मकु्त, शोषण-मकु्त समाज 
के निर्माण में अपना योगदान द ेसकें । 

महिलाओ ंने आम सभा में यह भी 
तय किया कि दशे-विदशे में होने वाले 

मज़दरूों, उत्पीड़ितों के संघर्षों को समर्थन 
दिया जायेगा और यथासम्भव उसमें 
भागीदारी की जायेगी।

आगँनवाड़ी की महिलाओ ं का 
संघर्ष इस अधँरेे समय में ज़बरदस्त 
हौसला दनेे का काम करेगा। आज 
जहाँ चारों ओर श्रम की ताक़त पर पूँजी 
की ताक़त हावी ह ै और फासीवादी 
राक्षस हवैानियत फैला रह े हैं, ऐसे में 
आगँनवाड़ी स्त्री कामगारों की यह जीत 
इस अधँरेे को चीरने के लिए एक मशाल 
की भमूिका निभा सकती ह।ै

दिल्ली स्टेट आगँनवाड़ी वर्कर्स  एण्ड हेल्पर्स यनूियन के नेतृत्व में दिल्ली की  
आगँनवाड़ी महिलाओ ंकी शानदार जीत!

(पेज 5 से आगे)

लहर
मैं हुआ करती थी एक ठण्डी, पतली धारा
बहती हुई जंगलो,ं
पर्वतो ंऔर वादियो ंमें
मैंने जाना कि
ठहरा हुआ पानी भीतर से मर जाता है
मैंने जाना कि
समदु्र की लहरो ंसे मिलना
नन्ही धाराओ ंको नयी ‍ज़ि‍न्दगी देता है
न तो लम्बा रास्ता, न तो गहरे ‍खड्ड
न ठहरकर सुस्ताने का लालच
रोक सके मझेु बहते जाने से
अब मैं जा मिली हूँ  अन्तहीन लहरो ंसे
संघर्ष में मेरा अस्तित्व ‍है
और मेरा आराम है – मेरी मौत

— मर्ज़ि‍एह ओस्कोई 
(ईरान की क्रान्तिकारी कवयित्री जिनकी शाह-ईरान के एजेंटों ने 

हत्या ‍कर दी थी)
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– अनु राठी
प्रिय सम्पादक महोदय आज 

किसान आन्दोलनों की सरगर्मियाँ 
कई जगहों पर चल रही हैं। क़रीब 13 
दिन की ज़द्दोजहद के बाद हाल ही में 
राजस्थान में चल रहा आन्दोलन थमा 
ही ह।ै भाजपा द्वारा उत्तरप्रदशे में किसानों 
के क़र्ज़े माफ़ करना भी सरु्ख़ियों में रहा 
भले ही किसका कितना क़र्ज़ माफ़ हुआ 
तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण 
से इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या ह ैयह 
एक अलग सवाल ह।ै तमिलनाडू, 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदशे, पंजाब, हरियाणा 
और दिल्ली दहेात तक में समय-ब-
समय किसानों के विभिन्न मदु्दों को 
लेकर संगठन और पार्टियाँ सक्रि‍य रहती 
हैं। हमारे यहाँ पर जवान और किसान 
दो ऐसी समहूवाचक संज्ञाए ँ हैं जिनके 
नाम पर जन-भावनाओ ं का काफ़ी 
दोहन किया जाता रहा ह।ै उक्त दोनों 
ही मामलों में वर्गों में बँटे हुए समाज 
को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि परूी 
तरह से “वर्ग निरपेक्ष रहकर की जाने 
वाली चर्चा” हावी रहती ह।ै निश्चय ही 
इन दोनों समहूों के अन्दर झाँककर दखेा 
जाये या थोड़ी भी पड़ताल की जाये तो 
दोनों में ही बँटवारा साफ़-साफ़ दिखाई 
दगेा। फ़िलहाल मैं किसान समहू पर ही 
अपनी कुछ बात साझा करना चाहूगँा। मैं 
ख़ुद पशु्तैनी तौर पर खतेी-किसानी करने 
वाले जाट किसान परिवार में पैदा हुआ 
हू।ँ बड़े-बढ़ेू बताते हैं कि औपनिवेशिक 
गलुामी और हरित क्रान्ति से पहले तक 
हमारे इलाक़े  के किसानों की काफ़ी 
बड़ी आबादी के आर्थिक हालात बेहद 
कमज़ोर थे, किन्तु आज यानी हरित 
क्रान्ति के बाद भी बहुत छोटा हिस्सा 
ही समदृ्ध होकर उभरा ह ैव बड़ा हिस्सा 
आज भी फाके करने को मजबरू ह,ै 
लेकिन यह बात भी उल्लेखनीय ह ै
कि पहले और आज भी सामाजिक-
आर्थिक-राजनीतिक स्थिति की तलुना 
दलित जातियों से की जाये तो निश्चित 
तौर पर किसानी में लगी जातियाँ 
इक्कीस ही पड़ती हैं। और वर्गीय तौर 
पर सिर्फ़  किसान जातियों की पड़ताल 
करने पर वर्ग ध्रुवीकरण को बड़ी ही 
आसानी से रेखांकित किया जा सकता 
ह ै यानी किसान जातियों का छोटा 
हिस्सा धन-धान्य से सम्पन्न और बड़े 
हिस्से के आर्थिक हालात खस्ता। आज 
के पश्चिमी उत्तर प्रदशे से लेकर पंजाब 
और हरियाणा का इलाक़ा ‘यनूियनिस्ट 
पार्टी’ (जिसके प्रमखु नेता सर फ़ाज़िल 
हुसैन, सर छोटूराम और सर सिकन्दर 
हयैात ख़ान थे, ज्ञात हो इन तीनों को ही 
सर की उपाधि से अगं्रेज़ों ने नवाज़ा था!) 
की राजनीति का क्षेत्र रहा ह।ै यनूियनिस्ट 
पार्टी की नीतियाँ और कांग्रेस के साथ 
इसके अन्तर्विरोध अलग से चर्चा 
का विषय हैं, किन्तु उस दौर में हमारे 
इलाक़े  में निश्चित तौर पर साहूकारों के 

चगंलु से व्यापक किसान आबादी को 
एक हद तक आज़ादी मिली, किन्तु 
उत्पादकता बेहद कम होने के कारण 
तथा पैसे के अभाव में किसानों को 
परजीवी वर्गों के चगंलु में दोबारा पहुचँ 
ही जाना होता था। लगभग परेू भारत 
में ही क्रान्तिकारी तरीक़े  से भमूि सधुार 
लाग ू नहीं हो सके। भमूि से सम्बन्धित 
अगं्रेज़ों द्वारा लाग ू की गयी ज़मींदारी, 
रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओ ं
की अपनी अलग-अलग विशिष्टताए ँ
हैं जोकि अलग से चर्चा का विषय हैं। 
औपनिवेशिक समाज में जातीय बँटवारे 
से इतर यदि वर्गीय स्थिति को दखेा 
जाये तो साहूकारों, सदूखोरों, जैलदारों, 
नम्बरदारों, आढ़तियों, व्यापारियों और 
पेशवेरों का अच्छा-ख़ासा हिस्सा ऐसा 
था जिसके वर्गीय हित आम किसान 
आबादी से अलग थे तथा इनमें आज 
की किसान जातियों के लोग भी शामिल 
थे। इसके बाद पार्टियों के तौर पर जनता 
पार्टी, नेशनल लोकदल, अकाली दल, 
व्यक्तियों के तौर पर चौधरी चरण सिंह, 
चौधरी दवेीलाल और कृषि के सन्दर्भ 
में हरित क्रान्ति का दौरे-दौरा आया। 
अब तो किसान जातियों के अन्दर का 
वर्गीय ध्रुवीकरण और भी तेज़ हो गया। 
किसानों के बीच में एक छोटा-सा ऐसा 
सम्पन्न वर्ग उभरकर सामने आया जो 
ख़ुद लगकर खतेी नहीं करता किन्तु 
जिसके पास विस्तृत कृषियोग्य भमूि ह,ै 
कृषि करने के लिए ट्रैक्टर-कम्बाइन और 
अन्य मशीनें हैं तथा खाद-बीज और 
मज़दरूों की श्रम शक्ति ख़रीदने यानी 
खते मज़दरूों को काम पर लगाने के 
लिए पर्याप्त पूँजी ह।ै इस हिस्से के लिए 
खतेी आज भी फ़ायदमेन्द सौदा ह ैतथा 
आज के समय मौजदू किसानों के तमाम 
संगठन, कर्ज़ माफ़ करवाने, लाभकारी 
मलू्य बढ़वाने, लागत मलू्य घटवाने की 
बात करने वाली विभिन्न रंगों की यनूियनें 
किसानों के इसी हिस्से की नमुाइन्दगी 
करती हैं। किसानों के बीच एक बड़ा वर्ग 
ऐसा ह,ै जिसके पास बहुत छोटी जोत 
यानी थोड़ी-सी कृषियोग्य भमूि रह गयी 
ह।ै केवल कृषि पर निर्भर रहकर इस 
हिस्से के लिए गज़ुारा ही बेहद कठिन 
ह।ै दाल-रोटी चलाने के लिए परिवार के 
किसी-न-किसी को कृषि छोड़ नौकरी 
की तलाश में निकलना पड़ता ह ैया फिर 
कोई और धन्धा जमाना पड़ता ह।ै

हमारा इलाक़ा दशे का वह क्षेत्र ह ै
जहाँ पर ‘उत्तम खतेी; मध्यम व्यापार, 
नक़द चाकरी; भीख द्वार’ कहावत 
दशकों तक चलती रही, किन्तु आज 
स्थिति यह ह ैकि बेटे हते ुचपड़ासी की 
नौकरी के लिए ही एक ग़रीब किसान 
अपनी ज़मीन का टुकड़ा गहने रखने 
(रेहन पर रखने) या फिर बेचने तक के 
लिए तैयार बैठा ह।ै पर्याप्त पूँजी और 
संसाधन नहीं होने के कारण न केवल 
कृषि बल्कि सामहूिक चरागाहों के 

समाप्त हो जाने के साथ ही छोटे पैमाने 
का पशपुालन भी इस हिस्से के लिए 
घाटे का सौदा बन चकुा ह।ै सहकारी 
समितियों, बैंकों से लेकर सदूखोरों 
के क़र्ज़ तले किसानों का यही हिस्सा 
दबा रहता ह।ै किसानों के इस हिस्से 
की असल माँगों को उठाने वाला व 
सही तौर पर इनके आर्थिक-राजनीतिक 
हितों की नमुाइन्दगी करने वाला नेततृ्व 
नदारद ह।ै जाने-अनजाने में यह हिस्सा 
धनी किसानों की माँगों पर होने वाली 
रैलियों में सिर पर कफ़न बाँधकर चलता 
ह ैतथा व्यापक नज़रिये से दखेा जाये तो 
इसे उनमें कुछ भी हासिल नहीं होता। 
किसानों की इसी बहुसंख्या के बीच के 
लोग आत्महत्याए ँकरने को विवश होते 
हैं तथा यही हिस्सा ह ैजो क़र्ज़ माफ़ी के 
झनुझनेु के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को 
लाग ूकरवाने, लाभकारी मलू्य हासिल 
करने आदि जैसी माँगों पर सत्ता की 
लाठियों-गोलियों का सामना करता ह।ै 
इतना ही नहीं आरक्षण जैसे फ़र्ज़ी मदु्दों पर 
भी ग़रीब किसानों का यही हिस्सा अन्य 
जातियों के ग़रीबों के साथ सिरफुट्टौवल 
करता ह।ै कृषि जोत के आकार और 
किसानों में विभदेीकरण से सम्बन्धित 
व्यापक आकँड़ों के साथ बात न भी की 
जाये तब भी उपरोक्त ज़मीनी हक़ीक़त से 
मुहँ नहीं चरुाया जा सकता।

अब आते हैं स्वामीनाथन आयोग 
की रिपोर्ट पर। सन 2004 में तत्कालीन 
कांग्रेस नीत यपूीए/संप्रग सरकार के 
कार्यकाल में मोनकोम्पू साम्बासिवन 
स्वामीनाथन की अध्यक्षता में अनाज की 
आपरू्ति को सनुिश्चित करने के लिए तथा 
किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर 
करने के मक़सद से ‘नेशनल कमीशन 
ऑन फॉर्म्स’ का गठन किया गया था। 
इस आयोग ने अपनी पाँच रिपोर्टें पेश 
की थीं। आयोग ने अन्तिम और पाँचवीं 
रिपोर्ट सरकार को 4 अक्टूबर 2006 
को सौंपी थी। आयोग द्वारा की गयी 
सिफ़ारिशों में किसान आत्महत्याओ ंके 
समाधान, राज्य स्तरीय किसान आयोग 
बनाने, सेहत सवुिधाओ ंसे लेकर वित्त-
बीमा की स्थिति सनुिश्चित करने पर ज़ोर 
दिया गया था। एक सिफ़ारिश यह भी 
थी - जिसे किसानों के “रहनमुाओ”ं 
द्वारा क़र्ज़ माफ़ी के बाद आज सबसे 
ज़ोरदार ढंग से उठाया जाता ह ै - कि 
सरकारों द्वारा ‘न्यूनतम समर्थन मलू्य’ 
(‘एमएसपी’) औसत लागत से 50 
प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

प्रकृति की तरह मानव समाज में 
भी कुछ सनुिश्चित नियम काम करते हैं। 
भले ही हम उन नियमों को जानते हों या 
फिर उनसे अनजान हों, किन्तु वे नियम 
अपने क्रिया-व्यापार में लगे रहते हैं। 
जिस तरह समन्दर के बारे में कहा जाता 
ह ै कि ‘बड़ी मछली छोटी मछली को 
खाती ह’ै उसी तरह से पूँजीवादी समाज 
में भी बड़ी पूँजी हमशेा छोटी पूँजी को 

निगलती ह।ै पूँजी संकेन्द्रण पूँजीवादी 
समाज की आम प्रवतृ्ति ह।ै भावनाओ ं
के ज्वार में बहने की बजाय यदि तर्क  
को थोड़ी तवज्जो दी जाये तो छोटी पूँजी 
का उजड़ना आज नहीं तो कल निश्चित 
ह।ै आज के समय पूँजी निवेश करके की 
जाने वाली खतेी और छोटे पैमाने की 
खतेी-किसानी के सन्दर्भ में भी यह बात 
उतनी ही सच ह।ै अन्नदाता किसान की 
छवि को एक तरफ़ रखकर सोचने पर 
पता चलेगा कि कृषि भी एक व्यवसाय 
ह ैतथा आज की पूँजीवादी व्यवस्था में 
इसका उद्देश्य भी मनुाफ़ा कमाना ही ह।ै 
बड़ी पूँजी, उन्नत मशीनों, आधनुिक 
खाद-बीज और श्रम शक्ति को ख़रीदकर 
उत्पादन में लगाने की कुव्वत रखने वाले 
धनी किसान या राजनीतिक अर्थशास्त्र 
की भाषा में जिन्हें ‘कुलक फ़ार्मर’ कहा 
जाता ह ै अधिक मनुाफ़ा कमाने की 
स्थिति में होते हैं, जबकि छोटी जोत व 
सीमित संसाधनों वाले ग़रीब किसान 
बाज़ार की दौड़ में कहीं पीछे रह जाते 
हैं। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति भी आ जाती ह ै
कि ज़मीन का संकेन्द्रण धनी किसान के 
पक्ष में हो जाता ह ैयानी ग़रीब किसानों 
की ज़मीन ख़रीद े जाने, रेहन आदि के 
रूप में धनी किसान के पास पहुचँ जाती 
ह।ै कृषि कर्म से किसी भी रूप में ज़रा भी 
ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के लिए यह 
बात कोई नयी नहीं ह।ै

लाभकारी मलू्य बढ़ाने की बात 
की जाती ह ैतो यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि ग़रीब किसानों का बहुत 
बड़ा हिस्सा ऐसा ह ै जोकि बाज़ार 
में बेचता कम ह,ै जबकि बाज़ार से 
ख़रीदता ज़्यादा ह।ै उदाहरण के लिए 
हमारी तरफ़ का दो एकड़ का एक 
किसान अपनी ज़रूरतानसुार अनाज 
रखकर यदि बाज़ार या मण्डी में साल 
भर में 50 मन यानी 20 क्विण्टल गेहू ँ
और 10 मन यानी 4 क्विण्टल बाजरा 
भले ही बेच लेगा, किन्तु उसे साल-भर 
बाज़ार से चीनी, चाय पत्ती, तम्बाकू, 
रिफ़ाइण्ड-सरसों तेल, पशओु ं के लिए 
खल-बिनोला, फ़ल-साग़-सब्ज़ी, दाल-
चावल, सतूी वस्त्र इत्यादि तो ख़रीदने ही 
पड़ेंगे और बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद 
में भी कच्चे माल के तौर पर कृषि उत्पाद 
का ही इस्तेमाल होता ह।ै और ध्यान दनेे 
योग्य बात यह ह ैकि ख़रीदी जाने वाली 
वस्तुओ ं (कृषि उत्पाद) का कुल मलू्य 
बाज़ार में बेची जाने कृषि उपज से कहीं 
ज़्यादा ही बैठेगा! फिर यदि फ़सलों के 
दाम बढ़ेंगे यानी न्यूनतम समर्थन मलू्य 
बढ़ेगा तो सभी फ़सलों का ही बढ़ेगा। 
ठीक इसीलिए ग़रीब किसान के लिए 
लाभकारी मलू्य की माँग एक घाटे 
का सौदा ह।ै जबकि धनी किसान के 
मामले में स्थिति अलग होगी। यदि इसी 
इलाक़े  का एक 20 एकड़ वाला किसान 
400 क्विण्टल गेहू ँ और 80 क्विण्टल 
बाजरा मण्डी में बेचगेा तो उसके लिए 

स्थिति मनुाफ़े वाली होगी, क्योंकि 
वह जितनी उपज बाज़ार में बेचता ह,ै 
उससे बहुत कम ही ख़रीदता ह।ै फिर 
बड़ी पूँजी होने के कारण इस वर्ग के 
पास कृषि में निवेश करने के विकल्प 
भी अधिक होते हैं। और कृषि-कार्य में 
सिर्फ़  किसान तो लगे नहीं होते, बल्कि 
बहुत बड़ा खते मज़दरूी करने वाला 
तबक़ा भी कृषि कार्य से जड़ुा होता ह,ै 
उसे तो सब कुछ बाज़ार से ख़रीदना ही 
पड़ता ह।ै और तमाम किसान यनूियनें 
और किसान संगठन खते मज़दरूों की 
माँगों का तो कभी ज़िक्र ही नहीं करते, 
बहुत बार सिर्फ़  नाम-भर ही लेते हैं। 
फ़सलों के दाम बढ़ते हैं या फिर बढ़ाये 
जाते हैं तो उसका सीधा फ़ायदा धनी 
किसानों, आढ़तियों (कमीशन एजेण्टों), 
व्यापारियों के परेू वर्ग को ही होता ह।ै 
फिर यदि इसी बात को व्यापक परिप्रेक्ष्य 
में दखेा जाये तो समाज में सर्वहाराओ ं
के रूप में बहुसंख्यक हिस्सा ऐसे मज़दरूों 
का ह ैजिनके पास अपनी मानसिक और 
शारीरिक श्रम शक्ति बेचने के अलावा 
कुछ ह ैही नहीं। जिन्हें बाज़ार से सबकुछ 
ख़रीदना ही पड़ता ह।ै यदि महगँाई बढ़ेगी 
तो इसी वर्ग की जेब पर तो डाका डलेगा, 
सरकार में बैठे नेतागण या फिर किसानों 
की “रहनमुाई” करने वाले अपने घर 
से थोड़ा न कुछ द ेदेंगे! अब खलु्लम-
खलु्ला धनी किसानों की राजनीति करने 
वालों के बारे में तो कहा ही क्या जाये, 
किन्तु ग़रीब किसानों व मज़दरूों का नाम 
लेने वाली यनूियनों और पार्टियों के बारे 
में ज़रूर सोचा जाना चाहिए कि वे किस 
वर्ग के पक्ष में खड़े हैं।

क़र्ज़ माफ़ी के मामले में भी यही 
चीज़ लाग ूहोती ह।ै स्वामीनाथन आयोग 
की सिफ़ारिशें पेश किये जाने के बाद से 
ही यदि दखेा जाये तो कई बार अलग-
अलग मौक़ों पर बिजली बिलों से 
लेकर, क़र्ज़ माफ़ होते रह ेहैं किन्तु ग़रीब 
किसान फिर-फिर क़र्ज़ के बोझ तले 
ख़ुद को दबा हुआ पाते हैं। 30 दिसम्बर 
2016 को जारी की गयी ‘एनसीआरबी’ 
के आकँड़ों के अनसुार ही साल 2015 
में 12,602 किसानों और खते मज़दरूों 
ने आत्महत्याए ँ की थीं जो कि साल 
2014 में हुई आत्महत्याओ ं में 2 
प्रतिशत की बढ़ोत्तरी थी। और क़र्ज़ 
केवल ग़रीब किसान ही नहीं लेते, 
बल्कि धनी किसान भी लेते हैं जिसे 
वे माफ़ी के दौरान सीध ेतौर पर निगल 
जाते हैं और शदु्ध मनुाफ़ा कमाते हैं। क़र्ज़ 
माफ़ी का टोना-टोटका और झाड़-फँूक 
तात्कालिक तौर पर भले ही राहत दतेी 
प्रतीत होती हो, किन्तु दरूगामी तौर पर 
यह भी छलावा-मात्र ही ह।ै पूँजीवादी 
व्यवस्था की गतिकी ही ऐसी ह ै कि 
इसमें ग़रीब किसानों की हालत बद से 
बदतर होती जाती ह ै तथा इनका एक 
हिस्सा लगातार उजड़कर उजरती मज़दरू 

मौजदूा दौर के किसान आन्दोलन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट  
लागू करने का सवाल

पिछले कुछ समय से दशे के अलग-अलग हिस्सों में किसान आन्दोलन उठते रह ेहैं। हाल में राजस्थान के सीकर और कई अन्य ज़ि‍लों में हुए किसान आन्दोलन की भी काफ़ी चर्चा ह।ै इस आन्दोलन की 
माँगों  और उसके अचानक समाप्त होने की परिस्थितियांे पर 'मज़दरू बिगलु' के अगले अकं में हम रिपोर्ट देंगे। इन सभी किसान आन्दोलनों की एक प्रमखु माँग रही ह ैस्वामीनाथन आयोग की स‍िफ़ारिशों को 
लाग ूकरना।  इस सवाल पर हमें रोहतक, हरियााणा में रहने वाले 'मज़दर बिगलु'  के नियमित पाठक अन ुराठी का एक पत्र प्राप्त हुआ ह ैजिसमें कुछ महत्वपरू्ण सवाल उठाये गये हैं। — सम्पादक 

(पेज 11 पर जारी)
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साथियो!
आज़ादी के 70 वर्ष बीत चकेु हैं। 

हर स्वतन्त्रता दिवस पर हम अपनी 
छतों-मणु्डेरों पर तिरंगे फहराकर ख़ुद 
को यह याद दिलाने की कोशिश करते 
हैं कि हम आज़ाद हैं। दशे का खाता-
पीता उच्च मध्यवर्ग भी अपनी कार के 
शीश ेउतारकर रेड लाइटों पर ग़रीबों के 
बच्चों से 5-5 रुपये में तिरंगा ख़रीदकर 
अपनी ‘राष्ट्रभक्ति’ साबित कर दतेा ह।ै 
लेकिन सवाल यह ह ै कि सात दशकों 
के आज़ाद भारत में किसे क्या मिला? 
किसकी कोठियाँ और बंगले खड़े हो गये 
और कौन मफु़लिसी की ज़िन्दगी बिता 
रहा ह?ै यह किसकी आज़ादी ह?ै कौन 
हर स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस 
पर आज़ादी का जश्न मना रहा ह ैऔर 
कौन झगु्गी-बस्तियों और झोपड़ियों में 
अपने हालात का मातम मना रहा ह?ै इन 
सवालों का जवाब पाने के लिए आइए 
कुछ ठोस सच्चाइयों और आकँड़ों पर 
निगाह डालें।

सात दशको ंकी आज़ादी या आम 
जनता की बरबादी?

पहले मनमोहन सिंह की कांग्रेस-
नीत सरकार और अब नरेन्द्र मोदी की 
भाजपा-नीत सरकार ये दावे करती रही 
हैं कि भारत तेज़ रफ़्तार से तरक़्क़ी कर 
रहा ह।ै वदृ्धि‍ दर 7-8 प्रतिशत तक पहुचँ 
रही ह!ै यह सच ह ैकि दशे के ऊपर के 
15 फ़ीसदी लोगों के लिए दशे में तरक़्क़ी 
हो रही ह।ै अम्बानी-अडानी और टाटा-
बिड़ला जैसों के लिए दशे ज़रूर तरक़्क़ी 
कर रहा ह।ै खाते-पीते उच्च मध्यवर्ग को 
भी इस तरक़्क़ी की मलाई मिल रही ह।ै 
उनके लिए शाॅपिंग माॅल, आठ लेन के 
एक्सप्रेस वे से लेकर मल्टीप्लेक्सों की 
भीड़ लग गयी ह।ै लेकिन इन सारी धन-
दौलत और ऐशो-आराम के सामान पैदा 
करने वाले 80 प्रतिशत मज़दरूों, ग़रीब 
किसानों और आम महेनतकश अवाम 
को क्या इस विकास से कुछ हासिल 
हुआ ह?ै हाँ, हुआ ह!ै कमरतोड़ महगँाई, 
भखुमरी, ग़रीबी, कुपोषण, बेघरी और 
बेरोज़गारी! आइए कुछ आकँड़ों पर 
निगाह दौड़ाते हैं।

तरक़्क़ी के तमाम दावों के बावजदू 
हमारे दशे में आज भी क़रीब 20 करोड़ 
लोग रोज़ भखू ेसोते हैं। 2006 की एक 
सरकारी रपट के अनसुार 77 प्रतिशत 
भारतीय जनता 20 रुपये प्रतिदिन से कम 
की आय पर जीती ह।ै 58 प्रतिशत बच्चे 
दो वर्ष के होते-होते बाधित विकास के 
शिकार हो जाते हैं। 3000 बच्चे रोज़ 
सिर्फ़  भखू से मरते हैं और अन्य भोजन 
व स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों से होने 
वाली बच्चों की मौतों को जोड़ दें तो 
यह आकँड़ा क़रीब 9000 पहुचँ जाता 
ह।ै दनुिया-भर में पाँच वर्ष से कम आय ु
में होने वाली मौतों का 24 प्रतिशत 
भारत में होता ह।ै दनुिया में नवजात मतृ्यु 
का 30 प्रतिशत अकेले हमारे दशे में 
होता ह।ै भारत दनुिया का सबसे बड़ा 

कुपोषण-पीड़ित दशे ह।ै पाँच वर्ष से कम 
उम्र के सभी बच्चों में 42 प्रतिशत कम 
वज़न के हैं। 20 प्रतिशत बच्चे क्षीण 
(वेस्टेड) हैं। वैश्विक न्यूनतम ग़रीबी दर 
1.25 डाॅलर प्रतिदिन ह ै लेकिन भारत 
के 90 प्रतिशत लोग 1 डाॅलर प्रतिदिन 
से कम कमाते हैं। इन भयंकर हालात के 
कारण जानने के लिए मोदी सरकार के 
अन्तिम बजट पर नज़र डालना काफ़ी 
होगा।

आख़िरी बजट 21,47,000 करोड़ 
(लगभग 21.5 लाख करोड़) रुपये का 
था। इसमें से श्रम और रोज़गार सजृन के 
लिए मात्र 7,378 करोड़ रुपये (0.34 
प्रतिशत) रखा गया था। उच्चतर शिक्षा 
के लिए मात्र 33330 करोड़ रुपये रख े
गये हैं। मानव संसाधन विकास के लिए 
मात्र 79,686 करोड़ रुपये, यानी कुल 
बजट का मात्र 3.71 प्रतिशत रखा गया 
ह।ै जन स्वास्थ्य हते ु कुल बजट का 
मात्र 1.1 प्रतिशत ख़र्च किया जायेगा। 
दसूरी ओर सार्वजनिक ख़र्चों में और 
जनता हते ु खाद्यान्न के लिए मिलने 
वाली सब्सिडी में भारी कटौती की 
गयी ह ै और जन वितरण प्रणाली का 
बण्टाधार कर दिया गया ह।ै यह प्रक्रिया 
मनमोहन सिह सरकार ने ही शरुू कर दी 
थी। एग्रो-आधारित व सम्बन्धित क्षेत्र 
में वायदा व्यापार और अडानी जैसे 
पूँजीपतियों को दाल व तेल आदि की 
जमाखोरी और सट्टेबाज़ी की खलुी छूट 
द े दी गयी ह।ै यही कारण ह ै कि खाने 
के सामानों की महगँाई नियन्त्रण में नहीं 
आने वाली ह।ै सब्ज़ियाँ और दालें आम 
महेनतकश आबादी की तश्तरी से ग़ायब 
हो चकुी हैं। दशे में कुल कार्यशक्ति ह ै
क़रीब 77 करोड़ जबकि कुल रोज़गार 
हैं 48 करोड़, यानी कि क़रीब 29 करोड़ 
काम करने योग्य लोग बेरोज़गार हैं। 4 
करोड़ लोग तो पढ़े-लिख े बेरोज़गार हैं 
जो ग्रेजएुट व पोस्ट-ग्रेजएुट की डिग्रियों 
के साथ खलासी व चपरासी के पदों के 
लिए आवेदन कर रह ेहैं! आज दशे में 
क़रीब 22 करोड़ असंगठित मज़दरू 12-
12 घण्टे काम कर रह ेहैं। यदि 8 घण्टे 
के कार्यदिवस के क़ाननू को ही सरकार 
लाग ूकर द ेतो 11 करोड़ नये रोज़गार 
तरुन्त पैदा हो जायेंगे! लेकिन उल्टा 
सरकार एक नये क़ाननू के ज़रिये बाल 
मज़दरूी तक को खलुी छूट द ेरही ह ैऔर 
नये श्रम क़ाननूों के ज़रिये ठेका मज़दरूी 
को बढ़ाने का काम कर रही ह।ै ऐसे में, 
ज़ाहिर ह ैकि बेरोज़गारी आने वाले समय 
में और ज़्यादा बढ़ेगी। सरकारी नौकरियों 
में भर्ती में भारी कटौती की गयी ह ैऔर 
सरकारी उपक्रमों में भी नयी भर्तियाँ 
अधिकतर ठेके पर हो रही हैं। यही कारण 
ह ैकि रोज़गार सजृन पर कुल बजट का 
मात्र 0.34 प्रतिशत रखा गया ह।ै वहीं 
दसूरी ओर सरकार अन्धराष्ट्रवाद और 
पाकिस्तान का भय दिखाकर रक्षा क्षेत्र 
पर बजट का 16.76 प्रतिशत ख़र्च 
कर रही ह,ै यानी, 359,854 करोड़ 
रुपये! लेकिन वास्तव में पलुिस और 

फ़ौज-फाटे का इस्तेमाल दशे-भर में 
मज़दरू आन्दोलनों को कुचलने, आम 
महेनतकश जनता को दबाकर रखने, 
कश्मीर व उत्तर-परू्व में दमन के लिए 
होता ह।ै आज जो यदु्धोन्माद फैलाया 
जा रहा ह,ै उसकी असलियत भी हमें 
समझने की ज़रूरत ह ैसाथियो। 

दोस्तो! ग़रीब महेनती जनता के 
आसँओु ं के समन्दर में कुछ ऐयाशी 
की मीनारें खड़ी हैं। ये ऐयाशी की 
मीनारें दशे की 15 फ़ीसदी आबादी, 
यानी पूँजीपतियों, नेताओ-ंनौकरशाहों, 
ठेकेदारों, शयेर दलालों और उच्च 
मध्यवर्ग की हैं। बजट में क़रीब 1300 
करोड़ रुपये केवल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री 
और संसद पर ख़र्च के लिए रख ेगये हैं। 
संसद-नामक सअुरबाड़े की एक मिनट 
की कार्रवाई पर 3 लाख रुपये, यानी 
प्रतिदिन क़रीब 14 करोड़ रुपये ख़र्च 
होते हैं। और इस ख़र्च पर बनाये जाते 
हैं जनता-विरोधी क़ाननू और नियम! 
हर सांसद को प्रतिवर्ष 0.48 करोड़ 
रुपये मिलते हैं। अगर इसमें विकास 
निधि को जोड़ दें तो सांसदों को मिलने 
वाली रक़म हो जाती ह ै 2.5 करोड़ 
रुपये प्रतिवर्ष। यानी कि 543 सांसदों 
को प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये मिलते 
हैं! दशे के फ़ौज, पलुिस, नौकरशाही, 
वीआईपी सरुक्षा और कैबीनेट पर ही 
हर साल अरबों रुपये ख़र्च होते हैं। इस 
भारी-भरकम और ख़र्चीले जनतन्त्र 
की क़ीमत पूँजीपतियों से नहीं बल्कि 
जनता से वसलूी जाती ह।ै यही कारण 
ह ै कि पिछले तीन दशकों से अप्रत्यक्ष 
करों में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही ह ै
और पूँजीपतियों से वसलूा जाने वाला 
कारपोरेट टैक्स व प्रत्यक्ष कर (आयकर) 
घटाया जा रहा ह।ै दशे के सबसे धनी 
0.01 प्रतिशत लोगों और बाक़ी जनता 
की औसत आय में क़रीब 200 गनेु 
का अन्तर ह।ै सात दशकों में पूँजीपति 
घरानों की सम्पत्ति में 1000 गनेु तक की 
बढ़ोत्तरी हुई ह।ै जनता के जल-जंगल-
ज़मीन की लटू के ज़रिये पिछले 15 
वर्षों में इसमें और ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से 
बढ़ोत्तरी हुई ह।ै ये दो तस्वीरें हैं एक ही 
दशे की। एक ओर ग़रीबी और मफु़लिसी 
की शिकार 80 प्रतिशत जनता ह ैऔर 
दसूरी ओर मटु्ठी-भर धनपश ु हैं, जो 
परजीवी जोंकों के समान जनता के 
शरीर से चिपके हुए उसका ख़ून चसू 
रह ेहैं। पिछले सात दशकों की आज़ादी 
में हमें यही हासिल हुआ ह ै: ग़रीबों के 
आसँओु ं के समन्दर में अमीरज़ादों की 
ऐश्वर्य की मीनारें!

शासक वर्गों द्वारा फैलाये जा 
रहे यदु्धोन्माद की असलियत को 
पहचानो!

आज पाकिस्तान और चीन से 
यदु्ध भड़काने की साज़िशें चल रही हैं। 
कारपोरेट घरानों के दरबारी और भाट की 
भमूिका अदा करने वाला इलेक्ट्राॅनिक 
व प्रिण्ट मीडिया यदु्धोन्माद भड़का 

रहा ह।ै भारत का सोशल मीडिया पर 
उछलकूद मचाने वाला उच्च मध्यवर्ग 
इस उन्माद में पगला-सा गया ह।ै लेकिन 
ज़रा सोचिए दोस्तो! इस यदु्ध से किसे 
क्या मिलेगा? इस यदु्ध में क्या इस 
उच्च मध्यवर्ग के लोग मरेंगे? सीमा पर 
कौन लड़ेगा? मज़दरूों और किसानों के 
बेटे-बेटियाँ! और मरेंगे भी वही! आज 
भारत और पाकिस्तान दोनों ही दशेों में 
महगँाई, बेरोज़गारी और ग़रीबी चरम पर 
ह।ै हुक्मरान जनता के बीच अलोकप्रिय 
हो रह े हैं और उनकी सत्ता संकटग्रस्त 
ह।ै ऐसे में, सबसे अच्छा होता ह ै कि 
एक यदु्ध पैदा करके जनता के ग़ुस्से को 
ग़लत दिशा में मोड़ दिया जाये और 
अन्धराष्ट्रवाद की लहर में सारे असली 
मदु्दे किनारे कर दिये जायें। आज दोनों 
दशेों के हुक्मरानों को इससे फ़ायदा ह।ै 
इसीलिए आज यह यदु्धोन्माद भड़काया 
जा रहा ह।ै भाजपा के सबु्रमण्यम स्वामी 
ने एक बार कहा था कि भारत को 
पाकिस्तान पर आणविक हमला कर 
दनेा चाहिए और ख़ुद भारतीय जनता 
को आणविक यदु्ध में 10 करोड़ लोगों 
की कुरबानी दनेे के लिए तैयार रहना 
चाहिए! यह फासीवादी पागलपन दोनों 
ही दशेों को विनाश की ओर ले जायेगा। 
स्वामी जैसे अर्द्ध-पागलों से पछूा जाना 
चाहिए कि क्या वे अपने बच्चों, नाती-
पोतों को आणविक यदु्ध करने के लिए 
भजेेंगे? क्या मोदी, गडकरी, राजनाथ 
सिंह, पर्रीकर जैसे लोग ख़ुद ये यदु्ध 
लड़ने जायेंगे? नहीं दोस्तो! इसमें दोनों 
दशेों के ग़रीबों के बेटे-बेटियाँ मरेंगे! यदु्ध 
के दौरान ये हुक्मरान तो अपने सरुक्षित 
बंकरों में जाम छलका रह ेहोंगे! इसलिए 
हमें इस यदु्धोन्माद में क़तई नहीं फँसना 
चाहिए और असल मदु्दों पर सोचना 
और लड़ना चाहिए।

जाति-धर्म के झगड़े छोड़ो! सही 
लड़ाई से नाता जोड़ो!

दोस्तो! इस समय परेू दशे में एक बार 
फिर से जाति और धर्म के नाम पर जनता 
को बाँटा जा रहा ह।ै एक तरफ़ हिन्दू और 
मसुलमान के बीच धर्म के नाम पर झगड़े 
पैदा किये जा रह ेहैं, तो वहीं दसूरी ओर 
आरक्षण के नाम पर नौजवान आबादी 
को आपस में लड़ाया जा रहा ह।ै संघ 
परिवार कभी ‘लव-जिहाद’ का नक़ली 
मदु्दा उछालता ह ैतो कभी ‘राम मन्दिर’ 
का। जब ये फेल हो जाते हैं तो गोरक्षा के 
नाम पर धर्मिक उन्माद पैदा किया जाता 
ह।ै क्या आपने कभी सोचा ह ैकि हमशेा 
उसी समय ये झगड़े क्यों पैदा किये जाते 
हैं जब दशे में महगँाई, बेरोज़गारी और 
ग़रीबी अपने चरम पर होती ह?ै क्या 
आपने कभी सोचा ह ैकि जाति-धर्म के 
झगड़ों में हमशेा हर समदुाय के आम 
महेनतकश क्यों मरते हैं, कभी कोई 
तोगड़िया या ओवैसी क्यों नहीं मरता? 
दोस्तो! ज़रा गहराई से सोचिए!

आरक्षण की राजनीति के बारे में 
जितना कहा जाये कम ह।ै आज चारों 

ओर ''रोज़गारविहीन विकास'' का 
बोलबाला ह।ै नौकरियाँ लगातार घट 
रही हैं और बेरोज़गारी लगातार बढ़ 
रही ह।ै ऐसे समय में सत्ताधारी वर्ग जब 
नौकरियों या उच्च शिक्षा में आरक्षण का 
लकुमा फें कते हैं तो पहले से नौकरियों 
पर आश्रित, मध्यवर्गीय, सवर्ण जातियों 
के छात्रों और बेरोज़गार यवुाओ ं को 
लगता ह ै कि आरक्षण की बैसाखी के 
सहारे दलित और पिछड़ी जातियाँ 
उनके रोज़गार के रह-ेसह े अवसरों को 
भी छीन रही हैं। वे इस ज़मीनी हक़ीक़त 
को नहीं दखे पाते कि वास्तव में रोज़गार 
के अवसर ही इतने कम हो गये हैं कि 
यदि आरक्षण को एकदम समाप्त कर 
दिया जाये तब भी सवर्ण जाति के 
सभी बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल 
पायेगा। साथ ही, उच्च व मध्य जाति 
की आम महेनतकश जनता में भी 
ब्राह्मणवादी विचारों का प्रभाव इन्हीं 
जातियों के कुलीनों द्वारा स्थापित किया 
जाता ह।ै यही कारण ह ैकि उनके सामने 
कभी मनेैजमणे्ट कोटा या एनआरआई 
कोटा को लेकर शोर नहीं मचाया जाता, 
मगर जातिगत आरक्षण के मसले पर 
उन्हें ''योग्यता के साथ खिलवाड़'' की 
याद दिलायी जाती ह।ै वास्तव में, यहाँ 
योग्यता-अयोग्यता का कोई प्रश्न ही 
नहीं ह।ै चूकँि शासक वर्ग आज अपनी 
निजीकरण-उदारीकरण की मनुाफ़ाखोर 
नीतियों के कारण रोज़गार द े ही नहीं 
सकता, इसलिए आरक्षण को मदु्दा 
बनाकर ग़ैर-दलित बेरोज़गारों के समक्ष 
दलित आबादी को एक नक़ली दशु्मन 
बनाकर खड़ा कर दिया जाता ह,ै जैसा 
कि हालिया महीनों में लगातार किया 
गया ह।ै 

लेकिन ठीक इसी तरह दलित और 
पिछड़ी जाति के यवुाओ ंको दलितों के 
बीच पैदा हुआ एक छोटा-सा शासक वर्ग 
यह नहीं दखेने दतेा कि यदि आरक्षण के 
प्रतिशत को कुछ और बढ़ा दिया जाये 
और यदि वह ईमानदार और प्रभावी ढंग 
से लाग ूकर दिया जाये, तब भी दलित 
और पिछड़ी जातियों के पचास प्रतिशत 
बेरोज़गार यवुाओ ंको भी रोज़गार नसीब 
न हो सकेगा। उनके लिए रोज़गार के 
जो थोड़े से नये अवसर उपलब्ध होंगे, 
उनका भी लाभ मखु्यतः मध्यवर्गीय बन 
चकेु दलितों और आर्थिक-सामाजिक-
राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पिछड़ी 
जातियों के लोगों की एक अत्यन्त 
छोटी-सी आबादी के खाते में ही चला 
जायेगा तथा गाँवों-शहरों में सर्वहारा-
अर्द्धसर्वहारा का जीवन बिताने वाली 
बहुसंख्यक आबादी को इससे कुछ भी 
हासिल नहीं होगा। आज जो आरक्षण 
ह,ै उसकी सीटें न भरना भ्रष्टाचार ह ैऔर 
हमें इसका विरोध करना चाहिए। मगर 
साथ ही हमें दलित महेनतकश अवाम 
को भी समझाना चाहिए कि आरक्षण 
के रास्ते अब कुछ विशषे हासिल नहीं 
होने वाला ह।ै ऐसे समय में जब मोदी 

बहुत होते हैं सत्तर साल अपनी बरबादी को पहचानने के लिए!
किस चीज़ का इन्तज़ार है? और कब तक?

(पेज 9 पर जारी)

क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान का आह्वान
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भाजपा सरकार का 2 करोड़ प्रति 
वर्ष नयी नौकरियों के सजृन का वादा भी 
''रामराज्य'' वाली संघी-भाजपाई सरकार 
के हर वाद ेकी तरह झठूा निकला! खोदा 
पहाड़, निकला कॉक्रोच! केन्द्रीय श्रम 
मन्त्री बण्डारू दत्तात्रेय ने 6 फ़रवरी 
2017 को लोकसभा में बताया कि 
2013-14 में बेरोज़गारी की दर 3.4 
प्रतिशत थी जो 2015-16 में 3.7 
प्रतिशत हो गयी। किन्तु यह सरकारी 
आकँड़ा बहुत ही भ्रामक ह।ै इस आकँड़े 
को निकालने में यह मान लिया गया ह ै
कि यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 
केवल एक महीने काम मिलता ह ै तो 
वो रोज़गारशदुा ह!ै यानी कि साल के 
11 महीने आप बेरोज़गार और भखू े
रह ेतो भी सरकार आपको रोज़गारशदुा 
मानेगी! इसी रपट में आगे बहुत शर्माते 
हुए पूँजीवादी सरकार के आकँड़ेबाज़ 
अर्थशास्त्रियों ने महज़ एक लाइन में 
बताया ह ैकि बेरोज़गारी की वास्तविक 
दर तो दरअसल 40 प्रतिशत के क़रीब 
ह!ै! 

इस आकँड़े को निकालने में 
बेरोज़गारी की असली परिभाषा ली 
गयी ह ैयानी कि अगर किसी व्यक्ति को 
साल में 12 महीने काम नहीं मिलता ह ै
तो वह बेरोज़गार ह।ै इस परिभाषा के 
हिसाब से दशे में 40 प्रतिशत लोगों 
को 12 महीने रोज़गार नहीं मिलता ह!ै 
अन्य स्रोतों से भी यही स्पष्ट हो रहा ह ै
कि बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा ह।ै 
आर्थिक सहकार एवं विकास संगठन 
(ओईसीडी) के आर्थिक सर्वेक्षण 2017 
के हिसाब से भी 15-30 साल उम्र के 
30 प्रतिशत भारतीय बेरोज़गार हैं। इसके 
अलावा 4 में से 3 परिवारों के पास कोई 
तनख़्वाह कमाने वाला सदस्य नहीं ह।ै 
क़रीब 77 प्रतिशत परिवारों के पास कोई 
नियमित तनख़्वाह कमाने वाला सदस्य 
नहीं ह ैऔर 67% से ज़्यादा लोगों की 
आय 10,000 रुपये प्रति माह से कम 
ह।ै महिलाओ ंमें बेरोज़गारी की दर 8.7 
प्रतिशत ह,ै जबकि परुुषों म ेयह दर 4 
प्रतिशत बतायी गयी ह ैजो कि आदर्श 
भाजपाई ''रामराज्य'' के अनरुूप ही ह!ै 

नोटबन्दी के कारण लाखों लोग 
बेरोज़गार हो गये। इसकी सबसे बरुी 
मार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 
मज़दरूों पर पड़ी। सबसे अधिक रोज़गार 
दनेे वाले सेक्टरों में से एक, निर्माण क्षेत्र 
में मन्दी और नोटबन्दी की मार से कई 
लाख मज़दरूों का काम छिन गया ह।ै 
जीएसटी के कारण परेशानी झले रह े
उद्योग और व्यापार जगत में रोज़गार 
निर्माण की दर और गिर गयी। दसूरी 
ओर, बड़ी कम्पनियों में भी छँटनी शरुू 
हो गयी ह।ै लार्सन एण्ड टुब्रो अपने 
11% अर्थात 14 हज़ार कर्मचारियों 
को निकाल चकुी ह।ै एचडीएफ़सी बैंक 
भी पिछली 2 तिमाहियों में 11 हज़ार 
कर्मचारियों को निकाल चकुा ह।ै टाटा 
मोटर्स ने भी छँटनी की ह।ै फ़्ल‍िपकार्ट, 
स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कम्पनियों से 
लेकर कॉग्निजेण्ट, इनफ़ोसिस, विप्रो, 
आदि बड़ी आईटी कम्पनियों में छँटनी 
शरुू हो चकुी ह।ै उधर मोदी सरकार 
ख़ुद सरकारी क्षेत्र में जमकर छँटनी-
तालाबन्दी करके कांग्रेसी सरकारों 

की विनाशकारी नीतियों को तेज़ी से 
आगे बढ़ा रही ह ै जिससे बरोज़गारी 
की समस्या और भयानक हो गयी ह।ै 
सरकारी नौकरियों में भर्ती पिछले 3 
साल में 89% घटी ह।ै भर्ती न करने 
की वज़ह से ख़ाली पड़े 2 लाख पदों 
को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। 
रेलवे में 20 हज़ार पद एक झटके में 
समाप्त कर दिये गये। अन्य सार्वजानिक 
इकाइयों की भी यही स्थिति ह।ै सरकारी 
बैंकों का आपस में विलय करके हज़ारों 
कर्मचारियों को निकाला जा रहा ह।ै साथ 
ही वर्तमान कर्मचारियों को भी स्वैच्छिक 
(या ज़बरदस्ती) रिटायरमणे्ट का प्रस्ताव 
दिया जा रहा ह।ै हर विभाग और दफ़्तर 
में ज़्यादा से ज़्यादा काम ठेके पर कराये 
जा रह ेहैं ताकि स्थायी कर्मचारियों को 
धीरे-धीरे ठिकाने लगाया जा सके।

इस प्रकार सरकारी व निजी क्षेत्र 
दोनों जगह हालत बहुत खराब ह ैऔर 
बेरोज़गारी की समस्या विकराल रूप 
धारण कर चकुी ह।ै निजी सम्पत्ति और 
मनुाफ़े  पर टिकी पूँजीवादी व्यवस्था में 

इस समस्या का कोई समाधान सम्भव 
नहीं ह ै क्योंकि पूँजीवाद में पूँजीपति 
वर्ग जनता के लिए नहीं, अपनी 
तिजोरी भरने के लिए उत्पादन करता 
ह।ै इसलिए पूँजीवाद में बेरोज़गारी बनी 
रहती ह।ै बेरोज़गारों की फ़ौज हर समय 
बनाये रखना पूँजीवाद के हित में होता 
ह ै क्योंकि इससे मालिकों को मनमानी 
मज़दरूी पर लोगों को रखने की छूट मिल 
जाती ह।ै ये समस्या तभी ख़त्म की जा 
सकती ह ै जब सामहूिक सम्पत्ति पर 
टिकी समाजवादी व्यवस्था का निर्माण 
किया जाये जहाँ उत्पादन निजी मनुाफ़े  
के लिए नहीं हो, बल्कि मानव समाज 
की ज़रूरतें परूी करने के लिए हो। तभी 
रोज़गार-विहीन विकास के पूँजीवादी 
सिद्धान्त को धता बताकर हर हाथ को 
काम और हर व्यक्ति का सम्मानजनक 
जीवन का अधिकार सनुिश्चि‍त किया जा 
सकेगा।

– मनुीश मैन्दोला

40 प्रतिशत हैं बेरोज़गार, कौन है इसका जि़म्मेदार?

सरकार घोषित तौर पर बची-खचुी 
सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर रही ह ै
और दशे के सारे लोगों को ''उद्यमी'' बन 
जाने की सलाह द ेरही ह,ै तो आरक्षण 
का लाभ कैसे और किसे मिल पायेगा? 
इसलिए आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में 
खड़े होना वास्तव में उस चीज़ के लिए 
लड़ना ह,ै जो कि ह ै ही नहीं! लेकिन 
सरकार यही चाहती ह ैकि हम इसके पक्ष 
या विपक्ष में खड़े हो जायें। यह शासक 
वर्ग का ‘ट्रैप’ ह ै और इसमें हमें क़तई 
नहीं फँसना चाहिए और ‘सभी के लिए 
समान व निशलु्क शिक्षा तथा सभी के 
लिए रोज़गार’ को संवैधानिक तौर पर 
हरेक नागरिक के बनुियादी अधिकार 
के तौर पर मान्यता दनेे के लिए लड़ना 
चाहिए। हमें आज वर्ग-आधारित जाति-
विरोधी आन्दोलन खड़ा करते हुए ‘सभी 
को समान व निशलु्क शिक्षा व सभी को 
रोज़गार’ को बनुियादी अधिकार बनाने 
के लिए लड़ना चाहिए।

शहीदे-आज़म भगतसिंह का 
सपना : ख़त्म करो पँूजी का राज! 
लड़ो बनाओ लोकस्वराज्य!

साथियो, शहीद-ेआज़म भगतसिह 
ने फाँसी पर चढ़ने से पहले ही कहा था 
कि अगर कांग्रेस के नेततृ्व में आज़ादी 
आती ह ै तो वह मटु्ठी-भर धन्नासेठों 
की आज़ादी होगी और इससे दशे के 
ग़रीब किसानों और मज़दरूों को कुछ 
विशषे प्राप्त नहीं होगा। लॉर्ड इरविग 
और लॉर्ड कैनिग की जगह ठाकुर दास 
और परुुषोत्तम दास ले लेंगे लेकिन 
मज़दरूों का शोषण बदस्तूर जारी रहगेा, 
जनता पहले के ही समान ग़रीबी और 
बेरोज़गारी का दशं झलेती रहगेी। सात 
दशकों की आज़ादी के अनभुव ने 
इन भविष्यवाणियों को शब्दशः सही 
साबित किया ह।ै भगतसिंह और उनके 
साथियों का मानना था कि उनकी लड़ाई 

केवल अगं्रेज़ी गलुामी के ख़िलाफ़ नहीं 
ह,ै बल्कि हर प्रकार के शोषण और लटू 
के ख़िलाफ़ ह।ै भगतसिह ने कहा था, 
''हम गोरी बरुाई की जगह भरूी बरुाई 
लाने की ज़हमत नहीं उठाना चाहते।'' 
भगतसिह का मानना था कि इस दशे 
के आम महेनतकश ग़रीबों को सच्ची 
आज़ादी मिलने का केवल एक अर्थ 
हो सकता ह ै - समस्त कल-कारख़ानों, 
सभी खतेों-खलिहानों और सभी खानों-
खदानों पर आम महेनतकश अवाम 
का साझा हक़। एक ऐसी व्यवस्था को 
ही हम लोकस्वराज्य व्यवस्था कहते 
हैं। सिर्फ़  स्वराज्य नहीं! बल्कि आम 
महेनतकश जनता का स्वराज्य! इससे 
कम कुछ भी हम आम महेनतकश 
लोगों की ज़िन्दगी में बेहतरी नहीं ला 
सकता ह।ै सरकारें बदलती रहेंगी, 
लेकिन उनकी पूँजी-परस्त नीतियाँ वही 
रहेंगी। क्या पिछले कई दशकों के दौरान 
ये साबित नहीं हुआ ह?ै इसलिए हम 
शहीद-ेआज़म भगतसिह का अनसुरण 
करते हुए आज एक ऐसी लोकस्वराज्य 
व्यवस्था के निर्माण को अपना लक्ष्य 
मानते हैं। शहीद-ेआज़म भगतसिंह ने 
यह भी कहा था कि ऐसी व्यवस्था का 
निर्माण ख़ुद-ब-ख़ुद नहीं हो सकता ह।ै 
यह कार्य महेनतकश जनता को स्वयं 
करना होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी 
कहा था कि आम महेनतकश जनता 
यह कार्य तभी कर सकती ह,ै जब वह 
अपनी क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण 
करे। यह क्रान्तिकारी पार्टी चनुावों की 
नौटंकी के ज़रिये नहीं बल्कि क्रान्ति 
के ज़रिये सत्ता महेनतकश जनता के 
हाथों में पहुचँायेगी! हम सभी जानते 
हैं कि चनुावों में इस या उस पार्टी की 
सरकार बनने से समचूी राज्य व्यवस्था 
में कोई फ़र्क़  नहीं आता; पलुिस, 
फ़ौज, नौकरशाही, न्यायपालिका, 
क़ाननू-संविधान वही रहते हैं। वास्तव 

में, व्यवस्था का ये परूा ढाँचा अगर 
बरकरार रहता ह,ै तो अव्वलन तो कोई 
क्रान्तिकारी पार्टी चनुावों में बहुमत प्राप्त 
कर ही नहीं सकती, और अगर किसी 
तरह बहुमत प्राप्त कर भी लेती तो महज़ 
इस जीत के आधर पर वह कोई परिवर्तन 
नहीं ला सकती। जैसे ही वह बैंक, 
वित्तीय संस्थानों, उद्योगों, खानों-खदानों 
आदि का राष्ट्रीयकरण करेगी वैसे ही 
दशे के धन्नासेठ, ठेकेदार, बड़े व्यापारी 
सेना और पलुिस की अधिकारी जमातों 
के साथ मिलकर और साम्राज्यवाद की 
मदद से उसका तख्तापलट करने का 
प्रयास करेंगे। ऐसे में, भी अन्ततः फ़ै सला 
बल प्रयोग से ही होगा। भगतसिंह का 
इसीलिए मानना था कि जनता की 
व्यापक पहलक़दमी और भागीदारी पर 
आधारित इक़ंलाब के रास्ते ही समचूी 
पूँजीवादी राज्यसत्ता के इन सभी खाने 
के दाँतों को तोड़ा जा सकता ह ैऔर एक 
सच्चा लोकस्वराज्य स्थापित किया जा 
सकता ह।ै हमारा मानना ह ै कि आठ 
दशकों बाद भी शहीद-ेआज़म की यह 
बात सही ह ै और इस पर अमल के 
ज़रिये ही एक नयी व्यवस्था, एक नये 
समाज का निर्माण सम्भव ह।ै इसका यह 
अर्थ क़तई नहीं ह ै कि मज़दरू वर्ग की 
क्रान्तिकारी पार्टी को चनुाव के क्षेत्र को 
पूँजीपतियों, अमीरों और अम्बानियों-
अदानियों की नमुाइन्दगी करने वाली 
तमाम चनुावबाज़ पार्टियों के लिए 
ख़ाली छोड़ दनेा चाहिए! उल्टे मज़दरूों-
महेनतकशों की इक़ंलाबी पार्टी को 
पूँजीवादी चनुावों में भी रणकौशलात्मक 
तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए और 
उसमें मज़दरूों-महेनतकशों के अलग 
व स्वतन्त्र क्रान्तिकारी पक्ष को खड़ा 
करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया 
जाता, तो मज़दरू वर्ग का एक अच्छा-
ख़ासा हिस्सा इस या उस अमीरज़ादों 
की चनुावबाज़ पार्टी का पिछलग्गू 

बनेगा। इसके अतिरिक्त, इन चनुावों को 
क्रान्तिकारी पार्टी को अपने क्रान्तिकारी 
प्रचार के मचं के तौर पर प्रयोग करना 
चाहिए। इस तौर पर, महेनतकशों 
की इक़ंलाबी पार्टी को चनुावों का 
रणकौशलात्मक प्रयोग करना चाहिए 
और इस मदैान को ''धनपशओु ं की 
चनुावबाज़ पार्टियों की धींगामशु्ती 
के लिए ख़ाली नहीं छोड़ना चाहिए। 
आज ऐसी कोई दशेव्यापी इकं़लाबी 
मज़दरू पार्टी नहीं ह,ै लेकिन उसे खड़ा 
करना आज महेनतकश-मज़दरूों का 
सबसे बड़ा कार्यभार ह।ै ज़ाहिर ह,ै इस 
रणकौशलात्मक भागीदारी से ही क्रान्ति 
का ऐतिहासिक कार्यभार सम्पन्न नहीं 
होगा, लेकिन इसके बग़ैर इस महान 
कार्यभार को परूा करने की दिशा में आगे 
बढ़ना भी मशु्किल होगा।

यह रास्ता मशु्किल और लम्बा ह ै
दोस्तो! लेकिन यही एकमात्र रास्ता 
ह।ै हम पिछले वर्षों में अण्णा हज़ारे 
के ‘इण्डिया अगेंस्ट करप्शन’ और 
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 
ढोंग और नौटंकी को भी दखे चकेु हैं। 
ये भी वास्तव में छोटे मालिकों, ठेकेदारों 
और व्यापारियों की ही पार्टी ह।ै कांग्रेस 
और भाजपा के बारे में जितना कम कहा 
जाये अच्छा ह।ै संसदीय वामपन्थियों 
(भाकपा, माकपा व भाकपा-माले) 
का काम हमशेा से पूँजीवादी व्यवस्था 
की आख़िरी सरुक्षा पंक्ति का रहा ह।ै 
लाल मिर्च खाकर ‘विरोध-विरोध’ की 
रट लगाने वाले इन संसदीय तोतों की 
भमूिका ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस या 
किसी ‘तीसरे मोर्चे’ की पूँछ में कंघी 
करने की होती ह।ै जिन राज्यों में ये सत्ता 
में पहुचँ ेहैं, वहाँ इन्होंने भी मज़दरूों और 
किसानों पर वैसे ही जलु्म ढाये हैं जैसे 
कांग्रेस और भाजपा की सरकारें ढाती 
हैं। इनका अवसरवाद और ग़द्दारी आज 
किसी से छिपी नहीं ह।ै सधुारवाद और 

एनजीओपन्थ ने इस दशे को पिछले 
तमाम दशकों में क्या दिया? पहले 
सर्वोदयी याचकों और भदूानियों ने 
जनता के आक्रोश पर ठण्डे पानी के 
छिड़काव का काम किया था, आज 
वही काम एनजीओपन्थी कर रह े हैं। 
लबु्बेलबुाब यह कि हम चनुावी जंजाल 
और सधुारवादी धोख े की असलियत 
को पिछले सात दशकों में पहचान चकेु 
हैं। ऐसे में, हमारे पास एक ही रास्ता ह ै
- शहीद-ेआज़म भगतसिह का रास्ता! 
इक़ंलाब का रास्ता! महेनतकश अवाम 
की इक़ंलाबी पार्टी खड़ी करने का रास्ता! 
इसके बिना न तो हम अपने रोज़मर्रा के 
हक़ों, मसलन, भोजन, रिहायश, रोज़गार 
आदि के लिए लड़ सकते हैं और न ही 
अपने अन्तिम लक्ष्य को परूा कर सकते 
हैं, यानी कि समचूी सत्ता महेनतकश के 
हाथों सौंपने का लक्ष्य।

‘लोकस्वराज्य अभियान’  
का लक्ष्य

‘लोकस्वराज्य अभियान’ का 
मक़सद इसी विचार को जन-जन तक 
पहुचँाना ह।ै दोस्तो! अगर हम आज़ादी 
के समय ही शहीद-ेआज़म भगतसिंह के 
बताये रास्ते को अपना पाते तो शायद 
आज दशे की यह हालत न होती। 
हम एक बेहतर समाज में जी रह ेहोते। 
लेकिन एक सपने को हम आधी सदी से 
भी ज़्यादा समय तक टालते रह ेहैं। अब 
इसे और ज़्यादा नहीं टाला जा सकता ह।ै 
यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन 
और भविष्य का प्रश्न ह।ै 

— बिगुल मज़दूर दस्ता, नौजवान 
भारत सभा, दिशा छात्र सगंठन, स्त्री 
मुक्ति लीग, स्त्री मज़दूर सगंठन और 
अन्य जनसगंठनों की ओर से देशभर 
में चलाये जा रहे 'क्रान्तिकारी लोक 
स्वराज्य अभियान' द्वारा जारी पर्चा

बहुत होते हैं सत्तर साल अपनी बरबादी को पहचानने के लिए!
किस चीज़ का इन्तज़ार है? और कब तक?

(पेज 8 से आगे)
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– पराग वर्मा
मौजदूा पूँजीवादी समाज में 

अधिकांश लोगों की ये धारणा होती ह ै
कि किसी को जीवन में जो कुछ हासिल 
होता ह ै चाह े वो उच्च पढ़ाई के लिए 
किसी कॉलेज में दाि‍ख़ला हो, नौकरी 
हो या फिर पदोन्नति हो, वह परूी तरह 
योग्यता/मरेिट के आधार पर न्यायोचित 
तरीक़े  से होता ह।ै मगर तथाकथित 
योग्यता/मरेिट पर आधारित समाज के 
वर्गीकरण की इस व्यवस्था की सच्चाई 
क्या ह,ै इसका अहसास यह व्यवस्था 
हमें बार-बार कराती रहती ह।ै ऐसी ही 
एक घटना पिछले दिनों फिर हुई।

तमिलनाडु के अरियालरु जि़ले की 
17 वर्षीय अनीता एक दलित दिहाड़ी 
मज़दरू की बेटी थी, जिसकी माँ का 
दहेान्त आज से लगभग 10 साल पहले 
ही हो गया था। अनीता की दसवीं तक 
की पढ़ाई एक सहायता प्राप्त स्कू ल से 
हुई थी और 12वीं की पढ़ाई के लिए 
उसे फ़ीस में कुछ छूट दकेर पढ़ने की 
इजाज़त मिली थी। पढ़ाई में काफ़ी रुचि 
रखने वाली अनीता की इच्छा थी कि 
वो डॉक्टर बने और समाज की सेवा 
करे। इसके लिए उसने जीतोड़ महेनत 
करके 12वीं की परीक्षा में 1200 में से 
1176 अकं लेकर तमिलनाडु में पहला 
स्थान हासिल किया। उसने मडेिसिन के 
लिए कट ऑफ़ 196.75 अकं भी स्कोर 
किये। अनीता को परूी उम्मीद थी कि इन 
अकंों से उसे किसी मडेिकल कॉलेज में 
दाि‍ख़ला ज़रूर मिल जायेगा। लेकिन वर्ष 
2016 में अचानक नियमों में बदलाव 
कर दिये गये और मडेिकल की पढ़ाई में 
दशेव्यापी समानता लाने के लिए, सभी 
दाि‍ख़ले केवल एनईईटी (नीट) परीक्षा 
के माध्यम से ही होंगे, ऐसा नियम बना 
दिया गया। इस अचानक बदलाव के 
कारण अनीता नीट की परीक्षा में 700 में 
से केवल 86 अकं ही अर्जित कर पायी 
और एक ही झटके में उसका डॉक्टर 
बनने का सपना टूट गया। इस सदम ेको 
वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और पिछले 
एक सितम्बर को उसने आत्महत्या कर 
ली।

इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओ ं
की ढेरों कोचिगं कक्षाए ँचलती हैं और 
अमीर घरों के बच्चे उनमें से परीक्षा की 
परूी ट्रेनिग लेकर निकलते हैं, जिससे 
उनके लिए परीक्षा में हुए बदलाव 
के हिसाब से तैयारी कर लेना ज़्यादा 
मशु्किल नहीं होता, लेकिन अनीता जैसे 
मज़दरूों के बच्चे तो ऐसी महगँी कोचिगं 
नहीं कर सकते और उनके लिए इस 
तरह के बदलाव के बाद परीक्षा में पास 
होना बेहद कठिन  हो जाता ह।ै भारत 
के विभिन्न राज्यों में स्कू ली शिक्षा के 
अलग-अलग पाठ्यक्रम अलग-अलग 
भाषाओ ं के माध्यम से विद्यार्थियों को 
उपलब्ध होते हैं। लेकिन नीट अभी 
केवल अगं्रेज़ी और हिन्दी भाषा में 
आयोजित की जाती ह।ै जो छात्र/छात्रा 
अगं्रेज़ी या हिन्दी माध्यम के अलावा 
किसी अन्य भाषा में स्कू ली पढ़ाई परूी 
करते हैं, उनके लिए इस तरह प्रवेश 

परीक्षा में अचानक परिवर्तन बहुत 
मशु्किलें पैदा कर दतेा ह।ै पाठ्यक्रमों में 
विविधता के कारण, जिन्होंने माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के माध्यम 
से प्री-यनूिवर्सिटी शिक्षा परूी की ह,ै 
उनके मकुाबले प्रदशे पाठ्यक्रम से 
प्री-यनूिवर्सिटी शिक्षा परूी करने वाले 
विद्यार्थी अपने ही समकक्षों की तलुना 
में परीक्षा के हिसाब से कमजोर रह जाते 
हैं। विशषे रूप से अनीता जैसे ग्रामीण 
ग़रीब छात्रों और उम्मीदवारों के लिए 
तो ये परीक्षाए ँ और कठिन हो जाती 
हैं, जब भाषा के साथ-साथ पाठ्यक्रम 
में भी बदलाव होता ह ैऔर परीक्षा की 
तैयारी के लिए समय और साधन दोनों 
ही उपलब्ध नहीं रहते।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने 
वाली किसी भी परीक्षा में दशे के सभी 
छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए, 
परन्तु समान अवसर दनेे का हवाला दनेे 
वाली ये परीक्षाए ँ इस ज़मीनी सच्चाई 
को ही नकार दतेी हैं कि अवसर तो तभी 
बराबर का हो सकता ह ै जब हर छात्र 
के हालात में बराबरी हो। जब परेू दशे 
में शिक्षा का बाज़ार लगा हुआ हो, तब 
तो शिक्षा वही ख़रीद सकता ह ै जिसके 
पास पैसे हो। जो छात्र अगं्रेज़ी माध्यम में 
नहीं पढ़ पाते और प्रवेश परीक्षाओ ंकी 
महगँी कोचिगं से वंचित रहते हैं, उनके 
लिए ये राष्ट्रीय परीक्षाए ँसमान अवसर 
वाली बिल्कु ल नहीं होतीं। इन परीक्षाओ ं
में शहरी अमीर तबक़े  से आने वाले और 
अगं्रेज़ी माध्यम में शिक्षा पाये एक ख़ास 
वर्ग को ही विशषे अवसर प्राप्त होता ह।ै 
गाँव और शहरों में बसे करोड़ों ग़रीब 
महेनतकश मज़दरूों के बहुत से बच्चे 
शिक्षा के इस बाज़ार में भी किसी तरह 
अपने सपनों को सँजोये रखते हैं, पर ना 
तो कोई नीति और ना ही कोई सरकार 
उनकी मदद को आती ह ैऔर ना ही गै़र-
बराबरी पर आधारित इस व्यवस्था में 
उनकी किसी अदालत में कोई सनुवाई 
होती ह।ै 

अनीता के साथ भी यही हुआ। 
उसने नीट के ि‍ख़लाफ़ आवाज़ उठायी 
और अपने जैसे कई छात्रों के साथ हो 
रही नाइसंाफ़ी को लेकर सपु्रीम कोर्ट 
तक लड़ाई लड़ी, पर इस न्यायव्यवस्था 
में उसका कुछ नतीजा नहीं निकला 
और अन्ततः अनीता ने हताश होकर 
आत्महत्या कर ली। नीट जैसी राष्ट्रीय 
परीक्षाए ँ अवसरों को समान नहीं 
बनातीं, बल्कि अनीता जैसे अनेकों 
बच्चों को प्रताड़ित करती हैं। अख़बारों 
से पता चलता ह ै कि इस तरह सैकड़ों 
बच्चे व्यवस्था के हाथों लाचार होकर 
आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षाए ँतनाव, 
अवसाद, आत्मविश्वासहीनता, नाकामी 
का भय और न जाने कैसी-कैसी मानसिक 
बीमारियों को अपने साथ लेकर आती 
हैं। हालात ऐसे हैं कि छात्र-छात्राओ ं
को परीक्षा काल में गरुुजनों से ज़्यादा 
मनोचिकित्सकों की आवश्यकता पड़ 
रही ह।ै हर साल परीक्षाओ ंव परिणाम 
के समय कितने ही छात्र-छात्राओ ं की 
आत्महत्या सामने आती हैं। निश्चय ही 

ऐसी परीक्षा प्रणाली जो छात्र-छात्राओ ं
की जान ले ले, अमानवीय ही कही 
जायेगी। दरअसल, यह परीक्षा प्रणाली 
अपनी शिक्षा व्यवस्था के ही अनरुूप ह।ै

शिक्षा एक बड़ा व्यापार बन गया 
ह।ै बेहतर शिक्षा के लिए एडमिशन के 
नाम पर मोटी रक़म वसलूी जा रही ह।ै 
डोनेशन दकेर सीट की ख़रीद-फ़रोख़्त 
का कारोबार भी ख़ूब फल-फूल रहा ह।ै 
ग़रीब माँ-बाप चाहकर भी अपने बच्चों 
का दाि‍ख़ला अच्छे स्कू लों में नहीं करा 
सकते । समान अधिकार की बात हमारी 
सरकारें करती हैं और दशे में शिक्षा 
अधिकार अधिनियम भी लाग ूकिया ह,ै 
परन्तु इन सबके बावजदू बेहतर शिक्षा 
का लाभ आम ग़रीब लोगों को नहीं मिल 
रहा ह,ै क्योंकि दशे में शिक्षा व्यवस्था 
का लगभग परूी तरह निजीकरण हो गया 
ह।ै शिक्षा हमारे यहाँ एक उद्योग के रूप 
में फल-फूल रहा ह ैजिस पर सरकारों का 
कोई नियन्त्रण नहीं ह।ै शिक्षण संस्थानों 
में प्रबन्धकों की ही मनमानी चल रही 
ह।ै निजी प्रबन्धकीय स्कू लों में फ़ीस 
के अलावा तमाम गै़र-ज़रूरी शलु्क 
लिये जाते हैं, जिसका शिक्षा से कोई 
ताल्लुक नहीं रहता ह।ै तकनीकी और 
मडेिकल शिक्षा की हालत यह ह ै कि 
कुछ ग़रीब परिवारों के बच्चे पैसे के 
अभाव में इस तरह की शिक्षा हासिल 
करने में नाकाम रहते हैं और कुछ इसे 
हासिल करने के लिए भारी क़र्ज़ में 
डूब जाते हैं, जिसकी भरपाई करना भी 
मशु्किल हो जाता ह,ै क्योंकि रोज़गार के 
अवसर भी दिन-प्रतिदिन कम होते जा 
रह े हैं। राजनेताओ ं व नौकरशाहों द्वारा 
सरकारी स्तर पर संचालित प्राथमिक 
एवं कॉलेज की शिक्षा में गिरावट लायी 
गयी ह ैजिसके चलते शिक्षा पैसेवालों के 
लिए एक बड़ा व्यापार साबित हो रही ह।ै 
राजनेता और नौकरशाह अपने बच्चों 
को कभी सरकारी स्कू लों व कॉलेजों में 
नहीं पढ़ाते हैं और इनमें से बहुतों का 
निवेश भी प्राइवेट संस्थाओ ं में रहता 
ह।ै स्कू ल से लेकर कॉलेज की शिक्षा 
तक में सफ़े शपोश और नौकरशाहों 
का जाल फैला ह।ै सरकारी स्कू लों में 
बच्चों के बैठने की, किताबों की और 
यहाँ तक कि शौचालय की सवुिधा तक 
का अभाव ह।ै यह समय की माँग ह ै
जब शिक्षा के इस पूँजीवादी चरित्र को 
समझा जाये। क्यों यह शिक्षा व्यवस्था 
एक वर्ग के हित में ह ैऔर दसूरे वर्ग के 
लिए ग़लुामी का रास्ता ह?ै

यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति की 
असीमित क्षमताओ ंके विकास के लिए 
नहीं बनी ह ै बल्कि पूँजीपति वर्ग की 
ज़रूरत के लिए कामगार तैयार करने 
के लिए निर्मित की गयी है।ै अकारण 
नहीं ह ै कि शिक्षा मतं्रालय का नाम 
बदलकर ''मानव संसाधन'' कर दिया 
गया ह।ै पूँजीवाद में जिस तरह भौतिक 
प्राकृतिक संसाधनों पर पूँजीपति वर्ग का 
क़ब्ज़ा होता ह,ै ठीक उसी तरह बौद्धिक 
संसाधनों जैसे शिक्षा पर भी पूँजीपति वर्ग 
का क़ब्ज़ा होता ह।ै मौजदूा पूँजीवादी 
समाज में शिक्षा, मज़दरू-महेनतकशों की 

लटू व शोषण को जारी रखने का एक 
साधन ह।ै यह शिक्षा हर स्तर पर अच्छे 
निष्ठावान सेवक पैदा करने का काम 
करती ह।ै इसी शिक्षा से शिक्षित हुए 
कुछ व्यक्ति अमीर वर्ग की नमुाइन्दगी 
करते हैं और इसी शिक्षा से दरू किये 
गये लोगों को ग़लुामी करनी पड़ती ह।ै 
यही शिक्षा शोषण-उत्पीड़न को न सिर्फ़  
ढँकने का काम करती ह,ै बल्कि इस सब 
को जायज़ भी ठहराती ह।ै जब शिक्षा, 
पूँजीपति वर्ग के हाथ में महेनतकशों के 
ि‍ख़लाफ़ एक अस्त्र हो तो उसकी परीक्षा 
प्रणाली का भी घोर उत्पीड़नकारी होना 
लाजि़मी ह।ै परीक्षा प्रणाली के ज़रिये 
पूँजीपति वर्ग द्वारा महेनतकशों व उनके 
बच्चों पर किये जाने वाले उत्पीड़न का 
व्यवहार तब साफ़तौर पर दिखायी दनेे 
लगता ह,ै जब ग़रीब के बच्चों को पढ़ाई 
के अवसर तक प्राप्त नहीं होते और वो 
निराश होके आत्महत्या तक पहुचँ जाते 
हैं। आमतौर पर ये परीक्षाए ँव्यवहार से 
इतनी कटी हुई होती हैं कि ये वास्तविक 
ज्ञान का मलू्यांकन करने की जगह 
लोगों के रटने की क्षमता का माप होती 
हैं। ऐसी ही परीक्षाओ ं को इतना ऊँचा 
स्तर द ेदिया जाता ह ैकि उसमें पास होने 
वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा योग्य ह ै
और ज्ञानी ह।ै अवसरों में असमानता के 
कारण या किसी भी कारणवश यदि कोई 
बच्चा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसे 
इस तरह असफल, अयोग्य व नकारा 
मान लिया जाता ह ैकि उस परीक्षा का 
परिणाम जीवन-भर के लिए उसकी 
दिशा तय कर दतेा ह।ै 

किसी छात्र की योग्यता व ज्ञान को 
आकँने में पूँजीवादी शिक्षा व परीक्षा 
प्रणाली बिल्कु ल भी कारगर नहीं ह।ै तीन 
घण्टों के भीतर एक लिखित परीक्षा द्वारा 
किसी की योग्यता की जाँच नहीं की जा 
सकती। मगर पूँजीपति वर्ग और उसकी 
नमुाइन्दगी करने वाली सरकारों का यह 
लक्ष्य नहीं ह ैकि वे सबको शिक्षित करें। 
उनको मौजदूा व्यवस्था को सचुारु रूप 
से चलाने के लिए भिन्न-भिन्न कौशल व 
योग्यता के लोग चाहिए होते हैं। उनको 
अपनी ज़रूरत के लिए सीमित संख्या 
में ही ऐसे लोग चाहिए होते हैं, इसलिए 
सबको शिक्षित करना, उच्च शिक्षा व 
तकनीकी तौर पर शिक्षित करना और 
वह भी व्यावहारिक व वैज्ञानिक सोच 
के साथ, यह पूँजीवादी व्यवस्था का 
लक्ष्य ही नहीं होता। आवश्यकतानसुार 
लोगों को परीक्षाओ ं में सफल कर 
पूँजीवादी व्यवस्था हते ुकलपरु्जों के रूप 
में इस्तेमाल में लाया जाता ह ैऔर शषे 
आबादी को असफल कर उनको उनके 
नारकीय हालात पर छोड़ दिया जाता ह।ै 
परीक्षाए ँ इसी छँटनी को बेहद आसान 
तरीक़े  से अजंाम दतेी हैं। आगे की शिक्षा 
से वंचित होने या रोज़गार न पा पाने से 
जो गसु्सा व क्षोभ व्यवस्था के ि‍ख़लाफ़ 
पैदा होता, परीक्षाए ँ इससे पूँजीवादी 
व्यवस्था को बचाती हैं और परीक्षा में 
जब कोई असफल होता ह,ै तो उसकी 
जि़म्मेदारी आसानी से उस पर ही डाल 
दी जाती ह।ै असफल होने वाला इस बात 

से सहमत हो जाता ह ैकि उसकी अपनी 
कमी से ही वह असफल हुआ ह ैऔर 
अगर वह और अधिक महेनत करता तो 
ज़रूर सफल हो जाता। वह मान लेता ह ै
कि वह इसके योग्य ही नहीं ह,ै जैसे कि 
बाक़ी सफल व्यक्ति हैं। पूँजीवादी शिक्षा 
व परीक्षा प्रणाली मज़दरूों, किसानों-
मेहेनतकशों के बच्चों के साथ क्रू रता के 
साथ पेश आती है।ै परीक्षा प्रणाली का 
सबसे ज़हरीला दशं इन्हीं वर्ग के बच्चों 
को सहना होता ह।ै अपनी वर्गीय स्थिति 
के कारण परीक्षाओ ं में सबसे ज़्यादा 
यही बच्चे फेल कर दिये जाते हैं और 
कम उम्र में ही पूँजीवादी श्रम की लटू 
में अपने को खटाने पर मजबरू कर दिये 
जाते हैं। लेकिन पूँजीपति वर्ग और उसके 
लिए आवश्यक विशषेज्ञों का प्रशिक्षण 
अलग ढंग से और अलग स्कू ल-
संस्थानों में होता ह ै जिन्हें हम प्रतिष्ठित 
स्कू ल-संस्थानों के रूप में जानते हैं।

अनीता जैसी होनहार विद्यार्थी की 
आत्महत्या से आहत हर इसंाफ़पसन्द 
व्यक्ति को व्यवस्था में मौजदू इस 
भदेभाव को अच्छी तरह समझने की 
कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह हार 
उस बच्ची की नहीं ह ै जो केवल एक 
परीक्षा को पार नहीं कर पायी, पर उन 
सबकी ह ै जो इस व्यवस्था में मौजदू 
गै़र-बराबरी को ढँकते फिरते हैं। इस परेू 
प्रकरण ने एक बार फिर परूी व्यवस्था 
में व्याप्त वर्ग आधारित गै़र-बराबरी 
को उजागर कर दिया ह।ै शिक्षा से ही 
समाज में बदलाव लाया जा सकता 
ह,ै ऐसा कहने वाले ज्ञानियों के मुहँ पर 
भी यह एक तमाचा ह।ै जिस शिक्षा की 
वे वाहवाही करते हैं, वह तो प्राइवेट 
स्कू ल/कॉलेज/कोचिगं इसं्टिट्यटू द्वारा 
बिकाऊ बन चकुी ह ैऔर इस दशे की 
अधिकांशतः महेनतकश जनता की 
पहुचँ से बहुत दरू जा चकुी ह।ै 

दसूरे, इस शिक्षा के चरित्र में भी 
प्रगतिशीलता और जनवाद के तत्व 
तक मौजदू नहीं हैं, जिनके अभाव में 
यह एकदम खोखली ह।ै ऐसे में अनीता 
जैसी समाज के बारे में सोचने वाली 
उन्नीस साल की लड़की की मतृ्यु से 
एक ही प्रेरणा ली जानी चाहिए कि इस 
गै़र-बराबरी की व्यवस्था को उखाड़ 
फें का जाये, जिसमें समस्त सवुिधाओ ं
यकु्त शहर में, आर्थिक-सामाजिक शक्ति 
यकु्त, जाति-धर्म के साधन-सम्पन्न 
परिवार में, विशिष्ट लिग में जन्म लेने 
के विशषेाधिकारी को ही मरेिटधारी/
योग्य कहा जाता ह।ै पूँजीवादी व्यवस्था 
के अन्दर तो जहाँ अमीर और ग़रीब 
के बीच वर्ग आधारित खाई बढ़ती ही 
जानी ह,ै वहाँ समान अवसरों की बात 
करना भी अपने आप में एक ढोंग ह।ै 
पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर शिक्षा के 
उत्पीड़नकारी चरित्र से मकु्ति नहीं मिल 
सकती। पूँजीवादी व्यवस्था का ख़ात्मा 
कर शिक्षा को उससे मकु्त कराना ज़रूरी 
ह।ै यह काम सामाजिक क्रान्ति के बिना 
नहीं हो सकता। सभी को शिक्षा में समान 
अवसर केवल एक न्यायसंगत व्यवस्था 
में ही मिल सकते हैं। 

राष्ट्रीय परीक्षा एनईईटी की वेदी पर एक मज़दूर की बेटी की बलि!
पूजँीवादी व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर की बात एक छलावा है
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(पेज 7 से आगे)

– कविता कृष्णपल्लवी
बलात्कारी और हत्यारे बाबा राम 

रहीम की गिरफ्तारी और सज़ा के समय  
पंचकूला तथा हरियाणा व पंजाब के 
कई शहरों में हुई हिसंा और राम रहीम 
परिघटना की सच्चाई को समझने 
के लिए पंजाब-हरियाणा में डेरों की 
राजनीति के इतिहास और वर्तमान को 
समझना ज़रूरी ह।ै 

पंजाब में डेरों की राजनीति का एक 
लम्बा इतिहास रहा ह।ै यूँ तो पंजाब में 
डेरों का इतिहास काफ़ी परुाना रहा ह,ै 
लेकिन आज़ादी के बाद के वर्षों में सिख 
धर्म के गरुुद्वारों पर शिरोमणि गरुुद्वारा 
प्रबन्धक कमटेी के माध्यम से जाट 
सिखों के ख़ुशहाल मा‍लि‍क किसान 
वर्ग का राजनीतिक-सामाजिक वर्चस्व 
मज़बतू होने के बाद और उनके अकाली 
दल की राजनीति का मखु्य सामाजिक 
अवलम्ब बनने के बाद अलग-अलग 
डेरे दलित और पिछड़ी जातियों की 
सिख और हिन्दू आबादी को एकजटु 
करने वाले केन्द्र बनते चले गये। यूँ तो 
पंजाब-हरियाणा में ऐसे कुल 9000 डेरे 
हैं। इनमें से कुछ के अनयुायी लाखों हैं 
तो कुछ के सैकड़ों में। इन डेरों में राधा 
स्वामी (ब्यास), सच्चा सौदा, निरंकारी, 
नामधारी, सतलोक आश्रम, दिब्य 
ज्योति जागरण संस्थान (नरूमहल), 
डेरा सन्त भनियारवाला, डेरा सचखण्ड 
(बल्लान), डेरा सन्त फुरीवाला, डेरा 
बाबा बधु दल, डेरा बेगोवाल नानकसर 
वाले आदि प्रमखु हैं। ये डेरे सिख गरुुओ ं
के अतिरिक्त कबीर, रविदास आदि को 
भी महत्व दतेे हैं, दसवें गरुु को अन्तिम 
मानने की जगह जीवित गरुुओ ं की 
परम्परा को मानते रह े हैं तथा कबीर-
रविदास से लेकर अपने जीवित गरुुओ ं
तक की वाणी को गरुुग्रन्थ साहिब के 
बराबर महत्व दतेे रह े हैं। इसके चलते 
जाट सिखों के साथ इन डेरों का प्राय: 
टकराव होता रहा ह।ै लेकिन इस धार्मिक 
टकराव की अन्तर्वस्तु अतीत में मखु्यत: 
जाट मा‍लि‍क किसानों और भमूिहीन 
दलित और पिछड़ी जातियों के बीच के 
अन्तरविरोध में निहित थी। कालान्तर में 
पंजाब की इन दलित व पिछड़ी जातियों 
के बीच से भी एक ख़ुशहाल मध्यवर्गीय 
तबक़ा पैदा हुआ जो सामाजिक-
राजनीतिक दायरे में अपनी दख़ल बढ़ाने 
के लि‍ए कोशिशें करने लगा। नतीजतन 
डेरों और जाट सिखों के वर्चस्व वाले 
गरुुद्वारों के बीच के टकराव का चरित्र 
बदल गया। ज़्यादातर डेरे अब दलितों-
पिछड़ों के बीच से उभरे नये बरु्जुआ 
और निम्न बरु्जुआ वर्ग की राजनीतिक 
आकांक्षाओ ं के केन्द्र और नये ‘पावर 

सेण्टर’ बन गये। धार्मिक भावनाओ ंके 
सहारे जहाँ कुलक जाट सिख ग़रीब 
जाट सिखों को अपने साथ जोड़ लि‍या 
करते थे, वहीं इसी हथकण्डे के सहारे 
दलित और पिछड़ी जातियों के बरु्जुआ 
और निम्न बरु्जुआ इन जातियों के ग़रीबों 
को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो 
जाते थे। इस तरह पंजाब में वर्गीय 
अन्तरविरोध जातिगत पहचान की 
धार्मिक राजनीति की विकृति-विरूपित 
चतेना के रूप में अभिव्यक्त होते रह ेहैं।

पारम्परिक तौर पर पंजाब में जाट 
सिख मालिक किसानों का बहुलांश 
अकाली दल का सामाजिक आधार 
हुआ करता था और हिन्दू और सिख 
शहरी मध्य वर्ग के साथ गाँवों-शहरों 
की दलित एवं पिछड़ी जातियाँ मखु्यत: 
कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थीं। 
मखु्यत: 1990 के दशक में बहुजन 
समाज पार्टी ने कांग्रेस के इस परम्परागत 
वोट बैंक में सीमित सेंध लगायी। गरुुद्वारों 
की राजनीति का मकुाबला कांग्रेस 
मखु्यत: डेरा प्रमखुों की सहायता से 
किया करती थी। फिर डेरों के सामाजिक 
आधार का लाभ उठाने के लि‍ए अकाली 
दल के नेताओ ंने भी अलग-अलग डेरों 
के साथ सौदबेाज़ी और जोड़-तोड़ की 
राजनीति शरुु की और डेरा प्रमखु भी 
इस सौदबेाज़ी में पीछे नहीं रह।े वस्तुत: 
यह जाट कुलकों और पूँजीपतियों के 
साथ दलित और पिछड़ी जातियों के 
पूँजीपतियों और उच्च मध्यवर्ग की सत्ता 
के लिए सौदबेाज़ी का ही एक रूप था।

डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 
मस्ताना बलचूिस्तानी उर्फ़  बेपरवाह 
मस्ताना महाराज ने सिरसा में 1948 में 
की थी। 1960 में उनकी मतृ्यु के बाद 
शाह सतनाम सिंह ने डेरा प्रमखु की 
गद्दी सम्हाली। उनकी मतृ्यु दिसम्बर 
1991 में हुई। इसके पहले ही, सितम्बर 
1990 में गरुमीत राम रहीम सिंह डेरा 
के प्रमखु पद पर नियकु्त हो चकेु थे। 
1990 तक डेरा पंजाब और हरियाणा 
के दलित ग़रीबों और पिछड़ी जाति के 
ग़रीब कारोबारी आबादी के बीच काफ़ी 
लोकप्रिय हो चकुा था और दोनों राज्यों 
की राजनीति में कांग्रेस के परोक्ष समर्थक 
की भमूिका निभाने लगा था, लेकिन 
राम रहीम ने डेरे की लोकप्रियता और 
राजनीतिक भमूिका को नयी ऊँचाइयों 
तक पहुचँाया। उन्होंने एक सर्वशक्तिमान 
माॅडर्न गरुु का अनठूा नया कल्ट निर्मित 
किया। सिरसा स्थित डेरा का मखु्यालय 
हथियारबन्द निजी सरुक्षाकर्मियों से 
लैस एक दरु्ग बन गया, जिसके भीतर 
भोग-विलास और ऐश्वर्य का एक स्वर्ग 
जगमगा रहा था। डेरे को और राम-रहीम 

को लेकर बहुतेरे विवाद उठे और यौन 
उत्पीड़न के आरोप कई बार लगे लेकिन 
आतंक और राजनीतिक दबाव से उन 
सबको दबा दिया गया। ऐसे ही आरोपों 
में दो साध्वियों के साथ बलात्कार का 
आरोप था, जिसके लिए राम रहीम 
को कोर्ट ने दोषी ठहराया ह।ै पत्रकार 
रामचन्द्र छत्रपति की हत्या का मकु़दमा 
अभी भी कोर्ट में लम्बित ह।ै 

राम रहीम की ख्याति और ग्लैमर 
बढ़ने के साथ ही दलित और पिछड़ी 
जातियों के बीच से उभरे मध्य वर्ग और 
अनिवासी भारतीयों के अतिरिक्त अब 
अन्य जातियों के छोटे-मोटे कारोबारी 
और बड़े व्यापारी भी बाबा के शिष्य 
हो गये और उनकी संख्या करोड़ के 
आसपास जा पहुचँी। पंजाब, हरियाणा, 
दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और 
पश्चिमी उत्तर प्रदशे में ढेरों निजी कारों 
के पीछे 'धन धन सतगरुु तेरा ही आसरा' 
लिखा हुआ दीखने लगा। 

डेरा सच्चा सौदा पहले हरियाणा 
और पंजाब की राजनीति में कांग्रेस का 
पक्षधर माना जाता था। फिर कांग्रेस के 
पराभव के साथ ही इस डेरे ने अपने अन्य 
राजनीतिक विकल्पों की तलाश और 
सौदबेाज़ी भी शरुू कर दी। उल्लेखनीय 
ह ै कि 2014 के लोकसभा चनुावों 
में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल 
उम्मीदवार और सखुवीर सिंह बादल 
की पत्नी हरसिमरन कौर की जीत में 
अहम भमूिका निभायी थी। इन चनुावों 
के दौरान और हरियाणा के विधान सभा 
चनुावों के दौरान डेरा सच्चा सौदा ने पर्दे 
के पीछे से अपना परूा समर्थन भाजपा 
को दिया था।

वर्गीय आधार पर यदि दखेें तो 
डेरा सच्चा सौदा के भाजपा के साथ 
खड़े होने के मलू कारण वही हैं जो ढेरों 
दलित पार्टियों और नेताओ ंतथा पिछड़ी 
जातियों के कुलकों-फ़ार्मरों की क्षेत्रीय 
पार्टियों के भाजपा के साथ गाँठ जोड़ने 
के हैं। यह दलित और पिछड़ी जातियों 
के मध्य वर्ग के बड़े हिस्से, कुलकों-
फ़ार्मरों और पूँजीपतियों के फासीवाद 
और नव-उदारवादी नीतियों के पक्ष में 
खड़े होने की परिघटना को ही दर्शाता ह।ै 

यदि संख्यात्मक रूप से दखेें तो 
अभी भी राम रहीम के अधिकांश 
अनुयायी आम ग़रीब घरों के लोग - 
मेहनतकश और छोटे कारोबारी हैं जो 
ज़्यादातर दलित और अतिपिछड़ी 
जातियों से आते हैं। ऐसे घरों में 
थोड़ी-बहुत या पर्याप्त शिक्षा पाये 
हुए युवाओ ंकी भारी फ़ौज तैयार हुई 
है, जो बेकार है और जिसे मौजूदा 
समय में अपना कोई भविष्य नहीं 

दीखता। किसी क्रान्तिकारी विकल्प 
या क्रान्तिकारी प्रचार के प्रभाव के 
अभाव में युवाओ ंकी यह भीड़ गहन 
अवसाद और दिशाहीन आक्रोश के 
गर्त में जा गिरती है। यही वह आबादी 
है जो फासिस्टों के लोकरंजक 
नारों, धार्मिक कट्टरपन्थी प्रचारों 
और अन्ध-राष्ट्रवादी जुनूनी चीख़-
पुकार के प्रभाव में सबसे आसानी 
से आ जाती है। यह आबादी किसी 
चमत्कारी गुरु या किसी फासिस्ट 
जुनून के वशीभूत होकर सड़कों पर 
बर्बरता का ताण्डव रच सकती है। 
पंचकूला में सड़कों पर हिसा का 
नंगनाच करने वाले 20 से 25 वर्ष 
के युवा इसी कि़स्म की आबादी का 
हिस्सा थे, जो फासिस्ट कि़स्म की 
'मिथ्या चेतना' के वशीभूत थे। 

फासीवाद वित्तीय पूँजी के धरु-
प्रतिक्रियावादी चरित्र के वर्गीय हितों 
की नमुाइन्दगी करता ह ैऔर साथ ही, 
वह मध्य वर्ग का धरु-प्रतिक्रियावादी 
सामाजिक आन्दोलन होता ह।ै केवल 
मध्य वर्ग ही नहीं, उत्पादन की प्रक्रिया 
से बाहर धकेल दिये गये विमानवीकृत 
मज़दरू और उजड़ते छोटे कारोबारी भी 
फासिस्ट गणु्डों के गिरोहों में जा शामिल 
होते हैं, विशषेकर उनकी यवुा पीढ़ी। 

मक्सिम गोर्की ने 1920 के दशक 
में जो लिखा था वह आज भी प्रासंगिक 
और ग़ौरतलब ह ै : "जिन्होंने भी 
फासिस्टों की परेडें दखेी हैं, वे जानते हैं 
कि ये परेडें उन नौजवानों की होती हैं, 
जिनकी रीढ़ें रोग से सजूी हुई हैं, जिनके 
शरीरों पर चकत्ते पड़े हुए हैं और जो 
क्षयग्रस्त हैं, किन्तु जो बीमार आदमियों 
के उन्माद से जीवित रहना चाहते हैं और 
जो ऐसी किसी भी चीज़ को अपनाने के 
लिए तैयार रहते हैं जो उनके विषाक्त 
रक्त की सड़ान्ध को बिखरेने की उन्हें 
आज़ादी दतेी ह।ै इन हज़ारों कान्तिहीन 
और रक्तहीन चहेरों में स्वस्थ और 
चमकते चहेरे दरू से ही नज़र आ जाते हैं, 
क्योंकि उनकी संख्या इतनी नगण्य ह।ै 
निश्चय ही ये थोड़े-से चमकते हुए चहेरे 
सर्वहारा वर्ग के सचते दशु्मनों के हैं या 
दसु्साहसी टटपूँजियों के हैं जो कल तक 
सोशल डेमोक्रे ट थे या छोटे व्यापारी थे 
और अब बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं 
और जिनके वोट, जर्मनी के फासिस्ट 
नेता मज़दरूों और किसानों के हिस्से की 
लकड़ी या आल ू मफु़्त में दकेर ख़रीद 
लेते हैं। होटलों के हडे-वेटर चाहते हैं कि 
वे अपने-अपने रेस्तराँ के मालिक हों, 
छोटे चोर चाहते हैं कि शासन बड़े चोरों 
को लटूमार और चोरी करने की जो छूट 
दतेा ह ैवह उन्हें भी दी जाये - ऐसे लोगों 

की पाँत में से फासिज़्म अपने रंगरूट 
भरती करता ह।ै फासिस्टों की परेड एक 
साथ ही पूँजीवाद की शक्ति और उसकी 
कमज़ोरियों की परेड होती ह।ै

हमें आखँें बन्द नहीं कर लेनी 
चाहिए: फासिस्टों की जमात में मज़दरूों 
की संख्या भी कम नहीं ह ै- ऐसे मज़दरूों 
की संख्या जो अभी तक क्रान्तिकारी 
सर्वहारा वर्ग की निर्णयकारी शक्ति से 
बेख़बर हैं। हमें अपनेआप से यह तथ्य 
भी नहीं छिपाना चाहिए कि संसार का 
उपजीवी - पूँजीवाद - आज भी काफ़ी 
मज़बतू ह,ै क्योंकि मज़दरू और किसान 
अभी भी उसके हाथ में हथियार और 
भोजन दतेे जाते हैं और उसे अपने रक्त 
और मांस से पौष्टिक तत्व प्रदान करते 
जाते हैं। इस विप्लवी ज़माने का यह 
सबसे क्षोभजनक और शर्मनाक तथ्य 
ह।ै जिस विनम्रता से मज़दरू वर्ग अपने 
दशु्मन को खिलाता-पिलाता ह,ै वह 
कितनी घणृास्पद ह।ै सोशल डेमोक्रे ट 
नेताओ ं ने उसके मन में यह विनम्रता 
पैदा की ह।ै इन नेताओ ंके नाम हमशेा 
के लिए शर्म के पीले और चिपचिपे रंग 
से पतेु रहेंगे। कितने आश्चर्य की बात 
ह ै कि बेकार और भखू ेलोग इन तथ्यों 
को बर्दाश्त करते चले जाते हैं, जैसे 
मिसाल के लिए, बाज़ार के भाव ऊँच े
रखने के लिए बड़ी तादाद में अनाज 
को नष्ट करना, वह भी ऐसे समय में जब 
बेरोज़गारी बढ़ रही ह,ै वेतन की दरें गिर 
रही हैं और मध्यवर्ग के लोगों तक की 
ख़रीदने की क्षमता घटती जा रही ह।ै" 
(सर्वहारा वर्ग का मानववाद)

यह मानना एक भारी भूल 
होगी कि फासिस्टों की क़तारों की 
भरती व ट्रेनिग केवल आरएसएस 
और उसके अनुषंगी सगंठनों में 
ही होती है। जब असाध्य सकंट से 
ग्रस्त समूचा पूजँीवादी समाज ही 
फासीवाद के लिए उपजाऊ ज़मीन 
बन गया है तो फासिस्ट दस्तों की 
ढेरों फुटकल नर्सरियाँ भी अस्तित्व 
में आ गयी हैं। हिन्दू युवा वाहिनी, 
श्रीराम सेने जैसे सैकड़ों प्रशिक्षण 
केन्द्रों के अतिरिक्त राम रहीम के डेरे 
जैसी ढेरों ऐसी फुटकल नर्सरियाँ हैं, 
जहाँ धार्मिक कट्टरपन्थी फासीवाद 
की किसिम-किसिम की फ़सलें 
तैयार की जा रही हैं। 

फासीवाद के सरगना राम रहीम, 
आसाराम, रामपाल जैसे किसी भी 
बाबा का भरपूर इस्तेमाल करके उसे 
ठिकाने लगा देंगे और फिर ज़रूरत 
मुताबिक़ अपने लिए नये-नये बाबे 
ढूढँ़ लेंगे। और फिर मुख्य काम तो 
सघं की शाखाओ ंमें हो ही रहा है।

पंचकूला हिसंा और राम रहीम परिघटना : एक विश्लेषण

यानी अपनी महेनत बेचकर ज़िन्दा रहने 
वाले मज़दरू वर्ग में शामिल होता रहता 
ह।ै फिर क़र्ज़ में दी जाने वाली राशि भी 
सरकारें जनता से ही निचोड़ती हैं।

अब आते हैं इस बात पर कि 
ग़रीब किसान फिर क्या करें? उपरोक्त 
बातचीत का मलू मक़सद इस बात 

की तरफ़ केवल इशारा-भर करना 
था कि पूँजीवादी व्यवस्था में ग़रीब 
किसान आबादी का कोई भविष्य नहीं 
ह,ै क्योंकि इस व्यवस्था में उजड़ना ही 
उनकी नियति ह।ै यही सच ह ैचाह ेइस 
सच्चाई को हसँकर स्वीकार किया जाये 
चाह ेफिर रोकर! धनी किसानों की माँगों 
को उठाने वाले नेततृ्व की तरफ़ ताकने 

और उनकी माँगों के लिए लड़ने-मरने 
की बजाय इतिहास-बोध के साथ और 
दरूगामी तौर पर विचार किया जाना 
चाहिए और तर्क  के आधार पर सही-
ग़लत का फ़ैसला होना चाहिए। न केवल 
तात्कालिक तौर पर बल्कि दरूगामी तौर 
पर भी ग़रीब किसानों के हित केवल 
और केवल मज़दरू वर्ग के साथ जड़ेु हुए 

हैं। बेरोज़गारी, महगँाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
बिजली, पानी जैसे मदु्दे ही असल में 
सही मदु्दे हैं जिन पर एकजटु होकर ग़रीब 
किसानों को मज़दरू वर्ग के साथ मिलकर 
व्यापक आन्दोलन खड़े करने चाहिए। 
दरूगामी तौर पर भी ग़रीब किसानों के 
हित समाजवाद के साथ यानी ऐसी 
व्यवस्था के साथ जड़ेु हुए हैं, जोकि 

निजी सम्पत्ति की बजाय सामहूिक 
सम्पत्ति की धारणा पर आधारित हो 
तथा जिसमें शोषण के सभी रूपों और 
गै़र-बराबरी के परू्ण ख़ात्मे की तरफ़ 
समाज क़दम बढ़ाता ह।ै

lll

मौजदूा दौर के किसान आन्दोलन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सवाल
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आय बढ़कर 19 गनुा हो गयी। अगर 
सबसे ऊपर के हज़ार-डेढ़ हज़ार अमीरों 
को ही दखेें तो इनकी आमदनी 28 गनुा 
से भी ज़्यादा बढ़ गयी।

इसका नतीजा यह हुआ ह ैकि नीच े
की आधी जनसंख्या जिसका दशे की 
कुल आमदनी में 1951 में 21% हिस्सा 
होता था, वह 1982 में आते-आते 
थोड़ा बढ़कर 24% हो गया था। लेकिन 
सरमायेदारपरस्त आर्थिक सधुारों के 
चलते इसके बाद इनकी हालत में तेज़ी 
से गिरावट आयी ह।ै 2014 में इनका 
कुल आमदनी में भाग घटकर 15% के 
भी नीच ेआ गया ह।ै अगर इसके ऊपर 
के 40% मध्यम-निम्न मध्यम तबक़े  
को लें, तो 1951 में कुल आमदनी 
में इनका हिस्सा लगभग 43% होता 
था जो 1982 में थोड़ा बढ़कर 46% 
तक पहुचँा था अर्थात ये अगर अमीर 
नहीं थे तो परूी तरह विपन्न कंगाल भी 
नहीं थे। लेकिन नवउदारवादी आर्थिक 
नीतियों ने इनके ऊपर भी ज़बरदस्त 
चोट की ह।ै इस तबक़े  में बेरोज़गारी 
तेज़ी से बढ़ी ह ैया ये सेवा क्षेत्र में कम 
तनख़्वाह वाली असरुक्षित, अस्थाई 
नौकरियाँ करने के लिए मजबरू हो 
रह ेहैं। नतीजा यह हुआ ह ै कि 2014 
तक आते-आते कुल राष्ट्रीय आय में 
इनका हिस्सा घटकर मात्र 29% रह 
गया अर्थात पहले का सिर्फ़  दो तिहाई। 
नतीजा यह ह ै कि महगँी शिक्षा और 
दिन-रात की कड़ी महेनत द्वारा अमीर 
बनने के इनके सनुहरे सपने चकनाचरू 
हो रह ेहैं और इस तबक़े  के बहुत सारे 
लोग कंगाल होकर सर्वहारा बनने के 
क़गार पर हैं।

लेकिन अगर शीर्ष के 10% लोगों 
अर्थात अमीर और उच्च मध्यम तबक़े  
को लें तो उन्हें इन 'सधुार' वाली नीतियों 
से भारी फ़ायदा हुआ ह।ै 1982 में कुल 
राष्ट्रीय आय में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ़  
30% अर्थात एक तिहाई से भी कम 
होती थी, जो अब 2014 में लगभग 

दोगनुी होकर 56% पर पहुचँ गयी ह।ै 
इसमें से भी अगर शीर्ष के 1% को 
ही लें तो 1982 में इनका हिस्सा मात्र 
6% होता था जो अब लगभग चार 
गनुा अर्थात 22% हो गया ह।ै इसके 
असली मतलब को समझने के लिए 
यह भी जानना ज़रूरी ह ै कि भारत में 
आय सम्बन्धी जानकारी 1922 में 
ब्रिटिश उपनिवेशवादी हुकूमत ने रखनी 
शरुू की थी। विदशेी गलुामी वाला वह 
शासन घोर शोषण और गै़र-बराबरी 
पर आधारित था और उस वक़्त होने 
वाली कुल सामाजिक आय का एक 
बड़ा हिस्सा विदशेी शासकों और उनके 
दशेी दलालों - राजाओ-ंज़मींदारों या 
पूँजीपतियों द्वारा हथिया लिया जाता 
था। मगर उस वक़्त भी असमानता की 
हालत यह थी कि 1930 के दशक 
में कुल आमदनी का लगभग 21% 
भाग ही शीर्ष के 1% अमीर लोगों के 
स्वामित्व में जाता था, जो अब 22% 
हो गया ह।ै अर्थात 2014 तक पहुचँते-
पहुचँते इस दशे की आम महेनतकश 
मज़दरू-ग़रीब किसान जनता ने भारी 
कुर्बानियाँ दकेर आज़ादी और उसके 
बाद के संघर्ष में जो भी बेहतरी के हक़ 
हासिल किये थे, उन्हें फिर से गँवा दिया 
ह ै और आज हमारा समाज विदशेी 
गलुामी के वक़्त से भी अधिक भयंकर 
गै़र-बराबरी की खाई में जा पड़ा ह।ै

इसी स्थिति को ऐसे भी समझ 
सकते हैं कि सबसे नीच े के 50% 
लोग 1951-80 के तीन दशकों में 
कुल आर्थिक वदृ्धि का 28% भाग पा 
रह े थे लेकिन उसके बाद के 34 वर्षों 
(1980-2014) में आर्थिक वदृ्धि में 
इनका हिस्सा घटकर मात्र 11% ही 
रह गया। इनके ऊपर वाले 40% पहले 
के 3 दशकों में कुल वदृ्धि के 49% पर 
हक़ जमाये थे अर्थात इनकी स्थिति 
तलुनात्मक रूप से थोड़ी बेहतर हो रही 
थी। किन्तु बाद के 34 सालों में इनका 
हिस्सा गिरकर सिर्फ़  23% रह गया - 
आध ेसे भी कम। वहीं इनके ऊपर वाले 

9% का भाग 23% से बढ़कर 37% 
हो गया और शीर्ष 1% का हिस्सा 
बढ़कर 29% हो गया। इस प्रकार नीच े
के 90% को इस आर्थिक वदृ्धि का 
मात्र एक तिहाई (34%) प्राप्त हो रहा ह ै
जबकि इसका दो तिहाई (66%) भाग 
मात्र शीर्ष के 10% तबक़े  के लोगों 
द्वारा क़ब्ज़ा लिया जा रहा ह।ै

इस अध्ययन के नतीजे पहले की 
उन ख़बरों को ही सही सिद्ध कर रह े
हैं, जिनमें बताया गया था कि भारत 
दनुियाभर में सबसे अधिक असमानता 
वाले दशेों में से एक ह ै अर्थात यहाँ 
अमीर और ग़रीब के बीच सम्पत्ति 
और आय के अन्तर की खाई बहुत 
गहरी-चौड़ी हो चकुी ह।ै पिछले दिनों 
ही भारत में सम्पत्ति के वितरण पर 
क्रेडि ट सइुस की रिपोर्ट भी आयी 
थी। इसमें बताया गया था कि 2016 
में दशे की कुल सम्पदा के 81% का 
मालिक सिर्फ़  10% तबक़ा ह।ै इसमें से 
भी अगर शीर्ष के 1% को लें तो उनके 
पास ही दशे की कुल सम्पदा का 58% 
ह।ै वहीं नीच ेकी आधी अर्थात 50% 
जनसंख्या को लें तो उनके पास कुल 
सम्पदा का मात्र 2% ही ह ैअर्थात कुछ 
नहीं। इनमें से भी अगर सबसे नीच ेके 
10% को लें तो ये लोग तो सम्पदा के 
मामले में नकारात्मक हैं अर्थात सम्पत्ति 
कुछ नहीं क़र्ज़ का बोझा सिर पर ह।ै 
इसी तरह बीच के 40% लोगों को दखेें 
तो उनके पास कुल सम्पदा का मात्र 
17% ह।ै यहीं इस बात को भी समझ 
लेना ज़रूरी ह ैकि यह असमानता बहुत 
तेज़ी से बढ़ी ह।ै सिर्फ़  6 वर्ष पहले ही 
2010 में 1% तबक़े  का कुल सम्पदा 
में हिस्सा मात्र 40% था अर्थात मात्र 
6 साल के दौरान सम्पत्ति में इनका 
हिस्सा 18% बढ़ गया। लेकिन यह 
कहाँ से आया? यह आया ह ैनीच ेके 
90% की सम्पत्ति में से अर्थात ऊपर से 
धन सम्पदा के ऊपर से रिसकर ग़रीब 
लोगों के जीवन में सधुार करने के भोंप ू
अर्थशास्त्रियों के दावों के ठीक विपरीत 

ये आर्थिक 'सधुार' 90% जनता की 
सम्पत्ति और आय को छीनकर उसे 
शीर्ष 10% शासक वर्ग की तिजोरियों 
में पहुचँा रह ेहैं।

इसी का नतीजा ह ै कि आर्थिक 
'सधुारों' के इन लगभग चार दशक 
में दशे के अधिकांश श्रमिक, छोटे-
सीमान्त किसानों और निम्न मध्य 
वर्ग के जीवन में किसी प्रकार की 
उन्नति होना तो दरू अगर बिल्कु ल ही 
आधारभतू ज़रूरतों को भी दखेें तो सब 
क्षेत्रों में गिरावट ही दखेी जा सकती 
ह।ै नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो 
(जिसे अब मोदी सरकार ने बन्द ही 
कर दिया ह)ै इन वर्षों में शहर और गाँव 
दोनों में लोगों के भोजन में अनाज, दधू, 
अण्डे, मांस, फल-सब्ज़ी, विटामिन, 
कैल्शियम, आदि हर प्रकार के पोषक 
तत्वों की उपलब्ध मात्रा में कमी आयी 
ह,ै जिसके नतीजे में सभी लोगों ख़ास 
तौर पर महिलाओ-ंबच्चों में कुपोषण, 
रक्ताल्पता, कम वज़न और क़द न बढ़ने 
जैसे कुन्द वदृ्धि के लक्षणों की तादाद 
बहुत तेज़ी से बढ़ी ह।ै अधिकांश 
ग़रीब लोगों को दनैिक आवश्यकता 
के लायक न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा भी 
उपलब्ध नहीं हो पा रही ह।ै कुपोषण 
और रहने के अस्वच्छ-अस्वस्थ 
वातावरण की वज़ह से जो बीमारियाँ 
पहले के दशकों में कुछ हद तक कम 
हुई थीं, वे भी भयंकर रूप से वापस 
आ रही हैं। दवा और इलाज की कमी 
से बड़ी तादाद में रोगी तड़प-तड़प कर 
मतृ्यु का भी शिकार हो रह ेहैं। हाल के 
दिनों में बच्चों में बढ़ते कुपोषण और 
अस्पतालों में बच्चों की बड़ी तादाद में 
मौतों की ख़बरें बेवज़ह ही नहीं हैं।

इन आर्थिक नीतियों से 90% 
महेनतकश और निम्न मध्यवर्गीय 
जनता की आय और सम्पत्ति कम 
होने की वज़ह ह ै इन सधुारों के द्वारा 
श्रमिकों के अधिकारों पर हमला। 
दशेी-विदशेी निजी पूँजी निवेश को 
बढ़ावा दनेे हते ु संगठित श्रमिकों द्वारा 

हासिल काम के घण्टों और वेतन के 
लिए सामहूिक समझौते के अधिकारों 
में भारी कटौती हुई ह।ै अधिकांश 
बड़े उद्योगों में स्थाई संगठित मज़दरूों 
की छँटनी कर अस्थायी, ठेके वाले 
या अप्रेंटिस-प्रशिक्षु श्रमिकों से स्थाई 
मज़दरूों के एक तिहाई से भी कम वेतन 
पर काम कराया जा रहा ह।ै असंगठित 
उद्योगों और सबसे अधिक श्रमिकों 
को काम पर रखने वाले निर्माण और 
सेवा क्षेत्रों में तो सभी श्रमिक अस्थाई 
हैं और न्यूनतम वेतन या काम के घण्टों 
के कोई नियम ही लाग ूनहीं होते। कुल 
रोज़गार के 90% से अधिक आज इन्हीं 
असंगठित क्षेत्रों में हैं, जहाँ 10 से 12 
घण्टे काम के बाद 5 से 10 हज़ार रुपये 
महीने के ही मशु्किल से दिया जाता 
ह।ै इस तरह अधिकांश श्रमिकों द्वारा 
उत्पादित सम्पदा मलू्य का अधिकांश 
मालिक पूँजीपतियों द्वारा हस्तगत 
किया जा रहा ह,ै जिससे उनका मनुाफ़ा 
और सम्पत्ति लगातार बढ़ती जा रही 
ह ै और श्रमिक विपन्नता का जीवन 
गजु़ारने को विवश हैं। कृषि के क्षेत्र में 
भी पिछले सालों में महगँाई के मकुाबले 
खतेिहर मज़दरूों की वास्तविक मज़दरूी 
में गिरावट हुई ह।ै साथ ही धनी 
किसानों के साथ प्रतियोगिता में न 
टिक पाने से अधिकांश छोटे-सीमान्त 
किसान बरबाद होकर क़र्ज़ के बोझ 
से दब रह े हैं, आत्महत्याए ँकर रह े हैं 
या खतेी छोड़कर शहरी मज़दरूों की 
क़तारों में शामिल होकर दड़बों जैसी 
झोपड़पट्टियों में रहने के लिए चले जा 
रह े हैं। स्पष्ट ह ै कि इन नवउदारवादी 
आर्थिक 'सधुारों' ने 90% महेनतकश 
जनता को जि़न्दगी में भारी तबाही 
और विपत्ति के सिवा कुछ नहीं दिया 
ह ै जबकि उनकी आय और सम्पत्ति 
के बड़े हिस्से को छीनकर थोड़े से 
सरमायेदारों के हाथ में स्थानान्तरित 
कर दिया ह ै जिसने समाज में भयंकर 
असमानता की खाई पैदा की ह।ै 

'भारत में आय असमानता, 1922-2014 : ब्रिटिश राज से खरबपति राज?'
(पेज 1 से आगे)

पहले ही बहुत कम राशि दी जाती थी, 
अब उसमें भी भारी कटौती कर दी गयी 
ह।ै दसूरी ओर, बलेुट ट्रेन, गायों के लिए 
एबंलुेंस, मदरसों की वीडियोग्राफ़ी और 
प्रधानमतं्री के जन‍्मदिन जैसे मदों पर 
बहाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं।

मोदी के अच्छे दिनों के वायद े
का बैलनू जैसे-जैसे पिचककर नीच े
उतरता जा रहा ह,ै वैसे-वैसे हिन्दुत्व 
की राजनीति और साम्प्रदायिक तनाव 
का उन्मादी खले ज़ोर पकड़ता जा रहा 
ह।ै इसे अभी और तेज़ किया जायेगा 
ताकि जन एकजटुता तोड़ी जा सके। 
अन्धराष्ट्रवादी जनुनू पैदा करने पर भी 
परूा ज़ोर होगा। पाकिस्तान के साथ 
सीमित या व्यापक सीमा संघर्ष भी 
हो सकता ह,ै क्योंकि जनाक्रोश से 
आतंकित दोनों ही दशेों के संकटग्रस्त 
शासक वर्गों को इससे राहत मिलेगी।

भाजपा सरकार ने जीएसटी बिल 

लागकूर, वित्त विधयेक 139 पास 
कर व श्रम क़ाननूों पर हमले कर बड़ी 
पूँजी का भरोसा जीता ह ैलेकिन परन्तु 
मन्दी के दौर में भाजपा सरकार की 
नग्न नीतियाँ भी अम्बानी, अडानी, 
टाटा, बिड़ला की हवस को परूा नहीं 
कर पा रही हैं और यही कारण ह ै कि 
फासीवादी दमन चक्र अभी और 
बढ़ेगा। न सिर्फ  भारत में बल्कि दनुिया 
भर में इन दक्षिणपन्थी फासीवादी 
ताकतों के उभार के मलू में गहराते 
आर्थिक संकट ही ह।ै क्रान्तिकारी 
विकल्प की अनपुस्थिति ने इन ताक़तों 
को और बढ़ने का मौका दिया ह।ै

लबु्बेलबुाब यह कि मोदी सरकार 
की नीतियों ने उस ज्वालामखुी के दहाने 
की ओर भारतीय समाज के सरकते 
जाने की रफ्तार को काफ़ी तेज़ कर 
दिया ह,ै जिस ओर घिसटने की यात्रा 
गत लगभग तीन दशकों से जारी ह।ै 

भारतीय पूँजीवाद का आर्थिक संकट 
ढाँचागत ह।ै यह परेू सामाजिक ताने-
बाने को छिन्न-भिन्न कर रहा ह।ै बरु्जुआ 
जनवाद का राजनीतिक-संवैधानिक 
ढाँचा इसके दबाव से चरमरा रहा ह।ै 
भारत को चीन और अमरेिका जैसा 
बनाने के सारे दावे हवा हो चकेु हैं। 
आने वाले डेढ़ साल में भक्तजनों को 
मुहँ छुपाने को कोई अधँरेा कोना भी 
नहीं नसीब होगा। (इसीलिए अब सारे 
वाद े 2022 के किये जा रह े हैं।) फिर 
‘एण्टी-इन्कम्बेंसी’ का लाभ उठाकर 
केन्द्र में चाह ेकांग्रेस की सरकार आये 
या तीसरे मोर्चे की शिवजी की बारात 
और संसदीय वामपन्थी मदारियों 
की मिली-जलुी जमात, उसे भी इन्हीं 
नवउदारवादी नीतियों को लाग ूकरना 
होगा, क्योंकि कीन्सियाई नसु्खों की 
ओर वापसी अब सम्भव ही नहीं। 

अगर हम आज ही हिटलर 

के इन अनयुायियों की असलियत 
नहीं पहचानते और इनके ख़िलाफ़ 
आवाज़ नहीं उठाते तो कल बहुत दरे 
हो जायेगी। हर ज़ुबान पर ताला लग 
जायेगा। दशे में महगँाई, बेरोज़गारी 
और ग़रीबी का जो आलम ह,ै ज़ाहिर 
ह ैहममें से हर उस इसंान को कल अपने 
हक़ की आवाज़ उठानी पड़ेगी जो मुहँ 
में चाँदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं 
हुआ ह।ै ऐसे में हर किसी को ये सरकार 
और उसके संरक्षण में काम करने वाली 
गणु्डा वाहिनियाँ ''दशेद्रोही'' घोषित कर 
देंगी! हमें इनकी असलियत को जनता 
के सामने नंगा करना होगा। शहरों की 
कॉलोनि यों, बस्तियों से लेकर कैम्पसों 
और शकै्षणिक संस्थानों में हमें इन्हें 
बेनक़ाब करना होगा। गाँव-गाँव, कस्बे-
कस्बे में इनकी पोल खोलनी होगी।

फासिस्टों के वि रुद्ध धआुधँार 
प्रचार और इस संघर्ष में महेनतकश 

जनता के नौजवानों की भरती के साथ 
ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 
फासिस्ट शक्तियों ने आज राज्य सत्ता 
पर कब्ज़ा करने के साथ ही, समाज 
में विभिन्न रूपों में अपनी पैठ बना 
रखी ह।ै इनसे मकुाबले के लिए हमें 
वैकल्पिक शिक्षा, प्रचार और संस्कृति  
का अपना तंत्र विकसित करना होगा, 
मज़दरू वर्ग को राजनीतिक स्तर पर 
शिक्षित-संगठित करना होगा और मध्य 
वर्ग के रैडिकल तत्वों को उनके साथ 
खड़ा करना होगा। संगठित क्रान्तिकारी 
कैडर शक्ति की मदद से हमें भी अपनी 
खन्दकें  खोदकर और बंकर बनाकर 
पूँजी और श्रम की ताक़तों के बीच 
मोर्चा बाँधकर चलने वाले लम्बे वर्ग 
यदु्ध में पूँजी के भाड़े के गणु्डे फासिस्टों 
से मोर्चा लेने की तैयारी करनी होगी।

जनता को आपस में लड़ाने-बाटँने-बहकाने की साज़ि‍शो ंसे सावधान रहना होगा!
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- नमिता
यह बात किसी से छुपी नहीं ह ै

कि सभी राजनीतिक दलों को पैसा 
ज़्यादातर कारपोरेट घरानों से आता 
ह,ै लेकिन कितना आता ह,ै कोई पार्टी 
किसी-किसी व्यापारिक घराने की ख़ास 
क्यों बन जाती ह,ै ये चीज़ें कभी-कभी 
किसी रिपोर्ट से सामने आ जाती हैं। 

आज दशे की राजनीति में भ्रष्टाचार 
को सबसे बड़ा मदु्दा बनाकर उछाला जा 
रहा ह।ै यह दीगर बात ह ै कि भ्रष्टाचार 
पूँजीवाद की ही दने ह।ै ख़ैर, नरेन्द्र मोदी 
और भाजपा सरकार लगातार यह दावा 
कर रही ह ैकि काले धन पर सर्जिकल 
स्ट्राइक करके उसे सरकारी ख़ज़ाने में 
डाल चकेु हैं और भ्रष्टाचार लगभग 
ख़त्म हो गया ह।ै लेकिन हालत यह ह ै
कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी भाजपा में 
हैं। और सबसे ज़्यादा चन्दा भी भाजपा 
को ही कारपोरेट घराने बिना पते बिना 
पैन की जानकारी के द े रह े हैं। इसका 
खलुासा चनुाव सधुार पर काम कर रही 
संस्था एडीआर की रिपोर्ट से सामने 
आया।

एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटि क 
रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चन्दे का 
ब्यौरा जारी करते हुए कहा ह ै कि बड़े 

वाणिज्यिक और व्यापारिक कारोबारी 
घरानों से चन्दा पाने वाली पार्टियों में 
भाजपा सबसे ज़्यादा दलुारी रही ह।ै 
2012-13 से लेकर 2015-16 तक 
पाँच राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 956.77 
करोड़ रुपये का चन्दा मिला। इसमें 
सबसे ज़्यादा 705.81 करोड़ भाजपा 
को मिले यानी लगभग 92% प्रतिशत। 
भाजपा को चार साल में कुल 2987 
कारपोरेटों ने चन्दा दिया।

रिपोर्ट के अनसुार भाजपा को 
159.59 करोड़ यानी 99 प्रतिशत ऐसे 
चन्दे दिये गये हैं, जिनमें न तो पैन की 
जानकारी ह ै और न ही पता। मतलब 
भाजपा को जिताने के लिए सारे 
क़ायद-ेक़ाननू ताक पर रख दिये गये। 
ख़ास बात यह ह ै कि भाजपा के कुल 
स्रोत का 92% चन्दा कारपोरेट घरानों 
से मिला, बाक़ी अन्य राजनीतिक 
दलों को भी कारपोरेट घरानों से चन्दा 
मिला, लेकिन उन्हें बहुत थोड़े में ही 
गज़ुारा करना पड़ा। इसमें एक ध्यान 
दनेे वाली बात यह भी ह ै कि 2014 
के लोकसभा चनुाव के दौरान भाजपा 
को सबसे ज़्यादा 573.18 करोड़ रुपये 
चन्दा मिला। यहाँ यह बता दनेा ज़रूरी 
ह ैकि यह वह चन्दा ह ैजिसका हिसाब-

किताब जमा किया जाता ह।ै इससे कई 
गनुा रकम वह होती ह ैजो परद ेके पीछे 
से ली-दी जाती ह।ै पिछले लोकसभा 
चनुाव में सभी का अनमुान था कि 
अकेले भाजपा ने करीब 10 हज़ार 
करोड़ रुपये खर्च किये। 

वैश्विक मन्दी की मार भारत के 
पूँजीपतियों पर भी पड़ी ह।ै इसलिए 
लगातार आर्थिक संकट और मन्दी 
से जझू रही अर्थव्यवस्था को एक 
ऐसे तानाशाह की ज़रूरत थी जो 
पूँजीपतियों के मनुाफ़े  की दर को बनाये 
रखने के लिए करों में छूट, कौड़ियों के 
भाव ज़मीन, लगभग मफु्त बिजली-
पानी, श्रम क़ाननूों में छूट और मज़दरूों 
के आवाज़ उठाने पर उनका बर्बर दमन 
करने के लिए तैयार बैठा हो। और 
ऐसा व्यक्ति मोदी से बेहतर कौन हो 
सकता था। मोदी ने गजुरात में अपने 
शासन काल के दौरान यह साबित 
भी कर दिया था कि वह पूँजीपतियों, 
साम्राज्यवादियों के हित के लिए कुछ 
भी कर सकता ह।ै 

वैसे राजनीतिक दलों और 
कम्पनियों के बीच लेन-दने को लेकर 
अक्सर सवाल उठाये जाते हैं, इसीलिए 
उनके बीच लेन-दने में "पारदर्शिता" 

लाने के लिए सरकार ने 2013 में 
कम्पनियों के द्वारा चनुावी ट्रस्ट बनाने 
का प्रावधान किया। ये चनुावी ट्रस्ट 
कम्पनियों के द्वारा जितना चन्दा पाते 
हैं, उसका 95 प्रतिशत राजनीतिक दलों 
को दतेे हैं।  ऐसे ही एक ट्रस्ट 'सत्या 
इलेक्टोरल ट्रस्ट' को 2014-15 में 
कम्पनियों की तरफ़ से कुल 47.0015 
करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 45 करोड़ 
रुपये भाजपा को दिये गये, यानी 
95.74 प्रतिशत और बाक़ी 2 करोड़ 
कांग्रेस को मिले।  इससे समझा जा 
सकता ह ैकि क्यों मोदी के सत्ता में आने 
के एक साल के अन्दर ही एक तरफ़ 
तो अडानी की सम्पति में 48 फ़ीसदी 
बढ़ोतरी हो गयी, विजय माल्या जैसे 
बड़े-बड़े पूँजीपतियों के करोड़ों रुपये 
के क़र्ज़ माफ़ कर दिये गये, सरकारी 
ज़मीन को औने-पौने दामों में बेच दिया 
गया, श्रम क़ाननूों को "लचीला" कर 
दिया गया और दसूरी तरफ़ आम जनता 
लगातार महगँाई झले रही ह,ै बेरोज़गारी 
लगातार बढ़ती जा रही ह,ै मज़दरूों से 
उनके रह-ेसह ेअधिकार छीने जा रह ेहैं, 
उनके विरोध करने पर बर्बर दमन किया 
जा रहा ह ै और दशेद्रोही तक क़रार 
दिया जा रहा ह।ै 

एडीआर की रिपोर्ट से जो यह 
खलुासा हो पाया, वह भी आगे ना हो 
पाये, इसका इन्तज़ाम भाजपा सरकार 
कर रही ह।ै मालमू हो कि कारपोरेट 
चन्दे से जडु़ी जानकारी हर वित्तीय 
वर्ष में चनुाव आयोग को दनेी होती 
ह।ै लेकिन अब ऐसे खलुासे आम 
लोगों तक नहीं पहुचँ सकें गे, क्योंकि 
एडीआर के संस्थापक प्रोफ़े सर जगदीप 
छोकर ने बताया कि वित्त मन्त्री अरुण 
जेटली ने क़ाननू पास करवा दिया ह ै
कि अब इलेक्टोरल बॉण्ड की ख़रीद 
करके कम्पनियों और राजनीतिक दलों 
को यह बताना ज़रूरी नहीं होगा कि 
किस कारपोरेट घराने ने किस पार्टी 
को कितना चन्दा दिया ह ैऔर किसने 
कितना लिया ह,ै यह पारदर्शिता के 
ि‍ख़लाफ़ ह।ै 

पूँजीवादी चनुाव पूँजीपतियों 
के चन्दे पर निर्भर ह।ै इन चनुावों में 
अक्सर वही पार्टी सत्ता में आती ह,ै 
जिसे बड़े पूँजीपतियों का समर्थन प्राप्त 
हो और सत्ता में आने के बाद हर पार्टी 
पूँजीपतियों की सेवा में जटु जाती 
ह।ै इस तरह से पूँजीवादी चनुाव इस 
कहावत को सच साबित कर दतेे हैं कि 
जिसका खायेंगे उसका गायेंगे।

– मुकेश असीम 
अहमदाबाद में बलेुट ट्रेन की 

घोषणा करते हुए नरेन्द्र मोदी ने बड़े 
गर्व से कहा कि जापान ने 1,10,000 
करोड़ रुपये का क़र्ज़ ''लगभग मफु़्त'' 
द ेदिया ह।ै आइए ज़रा दखेें कि इसकी 
असलियत क्या ह।ै

चीन और जापान दोनों की 
अर्थव्यवस्था में मदु्रा की भयंकर 
अतिरिक्त नक़दी तरलता ह।ै इसकी 
वजह से जापान की बैंकिंग व्यवस्था 
को तबाह हुए 20 साल हो चकेु। 1990 
के दशक में दनुिया के 10 सबसे बड़े 
बैंकों में 6-7 जापानी होते थे, आज 
कोई इनका नाम तक नहीं सनुता। 
जापानी सेण्ट्रल बैंक कई साल से 
नकारात्मक ब्याज़ दर पर चल रहा ह ै
- जमाराशि पर ब्याज़ दतेा नहीं लेता 
ह!ै लोग किसी तरह कुछ ख़र्च करें तो 
माँग बढ़े, कहीं निवेश हो। जीडीपी में 
20 साल में कोई वदृ्धि नहीं, उसका 
शयेर बाज़ार का इण्डेक्स निक्के ई 20 
साल पहले के स्तर पर वापस जाने की 
ज़द्दोजहद में ह।ै *इस आर्थिक संकट से 
निकलने के लिए पूँजीवाद के अन्तिम 
हथियार अर्थात सैन्यीकरण और यदु्ध 
की और ले जाने की नीति उसके 
वर्तमान प्रधानमन्त्री शिजंो अबे की ह ै
जबकि पिछले यदु्ध की बर्बादी के बाद 
जापान ने सेना लगभग समाप्त कर दी 
थी।

चीन ने भी बड़े पैमाने पर निर्यात से 
भारी विदशेी मदु्रा अर्जित की ह।ै अभी 
उसके बैंक दनुिया के सबसे बड़े बैंक हैं। 
शहरों, सड़कों, रेल लाइनों, एयरपोर्टों में 
भारी निवेश के बाद भी यह अतिरिक्त 
तरलता उसकी अर्थव्यवस्था को संकट 
में डाल रही ह।ै उसके बनाये कई 

शानदार शहरों में 
कोई रहने वाला नहीं 
ह,ै इन्हें भतूिया शहर 
कहा जाता ह।ै बलेुट 
ट्रेन ख़ाली चल 
रही हैं। बैंक जापान 
की तरह बर्बादी के 
क़गार पर हैं।

अब ये दोनों 
प्रतियोगिता में हैं कि एशिया-अफ़्रीका 
के दशेों को क़र्ज़ दकेर वहाँ बड़े-बड़े 
प्रोजेक्ट लगायें, जिसमें इनके उद्योगों 
का सामान ख़रीद कर लगाया जाये। 
चीन ने श्रीलंका के हबंनटोटा में दो 
ख़रब डॉलर से एयरपोर्ट और बन्दरगाह 
बनाया। इसे अब दनुिया का सबसे बड़ा 
निर्जन इण्टरनेशनल एयरपोर्ट (बिल्कु ल 
ख़ाली, कोई उड़ान नहीं!) कहा जाता 
ह।ै लेकिन चीन के उद्योगों के माल 
की बिक्री तो हो गयी और क़र्ज़ वापस 
आता रहगेा। इसी तरह चीन दनुिया में 
हज़ारों ख़रब डॉलर के प्रोजेक्ट लगाने 
के ऐलान कर रहा ह,ै कितना होगा 
दखेना बाक़ी ह।ै 

जापान भी इस दौड़ में ह।ै अब 
0.1% ब्याज़ उसके बैंकों के लिए कोई 
नकु़सान नहीं क्योंकि वहाँ तो और 
ब्याज़ दनेा पड़ता ह ैपैसा रखने के लिए। 
साथ में कुल लागत के 30% के बराबर 
की ख़रीदारी बलेुट ट्रेन के लिए जापान 
से की जायेगी, उसमें 20-25% मार्जिन 
लगाइये तो उसका मनुाफ़ा सनुिश्चित ह।ै 

लेकिन विदशेी मदु्रा के क़र्ज़ में 
सिर्फ़  ब्याज़ नहीं होता बल्कि एक्सचेंज 
रेट रिस्क भी होता ह ै जिसे हज़े किया 
जाता ह ैऔर उसका ख़र्च 5-6% आता 
ह।ै तो जीरो बन गया 6%! रेलवे ने जो 
प्रीमियम रेट की गाड़ियाँ चलायी हैं 
उनमें जगह भर नहीं रही ह ैतो बलेुट ट्रेन 
का क्या होगा? कुछ अमीर लोगों की 

सवुिधा की लागत 
आि‍ख़र नये टैक्स 
लगाकर परूी की 
जायेगी।

लेकिन एक 
और पेंच ह।ै जापान 
इस प्रोजेक्ट के 
बदले में बाक़ी 
एशिया-अफ़्रीका के 

प्रोजेक्ट में भारतीय बैंकों को साझीदार 
बनाने का समझौता कर रहा ह।ै भारतीय 
बैंक एक और तो डूबे क़र्ज़ों से निपट रह े
हैं, साथ ही नये क़र्ज़ नहीं द ेपा रह ेहैं, 
क्योंकि अर्थव्यवस्था में माँग के अभाव 
में नया निवेश नहीं हो रहा ह।ै उद्योगों 
को बैंक क़र्ज़ की दर पिछले साठ साल 
में निम्न स्तर पर ह।ै इसी स्थिति में मोदी 
जी अपने नोटबन्दी नाम के मास्टर 
स्ट्रोक से बैंकों में भारी मात्रा में नक़दी 
जमा करा चकेु हैं जिस पर उन्हें ब्याज़ 
से और हानि हो रही ह।ै ख़ुद रिज़र्व बैंक 
भारी घाटा उठा चकुा ह ैऔर जमा राशि 
पर ब्याज़ दरें तेज़ी से कम की जा रही 
हैं। अब इस नक़दी को कहाँ लगाया 

जाये? 
भारत-जापान मिलकर चीन के वन 

बेल्ट वन रोड (OBOR) के मकुाबले 
का कुछ करने का प्रयत्न कर रह े हैं 
जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट। पिछले 
दिनों दोनों ने मिलकर अहमदाबाद में 
अफ़्रीकी दशेों का सम्मलेन भी किया 
था जिसमें बीसियों ख़रब डॉलर के क़र्ज़ 
और निवेश की घोषणाए ँहुई।ं 

इसी कि़स्म के बड़े क़र्ज़ दनेे के 
लिए ही भारत के बैंकों को बड़ा बनाने 
की ज़रूरत ह ैजिसके लिए सरकार 27 
सरकारी बैंकों का विलय करके सिर्फ़  
5 या 6 बैंक बना दनेा चाहती ह।ै पर 
समस्या यह ह ै कि जापान और चीन 
ने यह सब तब किया था जब उनकी 
अर्थव्यवस्था एक हद तक उन्नत हो 
चकुी थी और उनके बैंक दनुिया में 
शिखर पर थे। भारतीय पूँजीपति इस 
रास्ते पर पहले ही चलने की कोशिश में 
ह,ै क्योंकि विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था 
का गहन संकट उसे निर्यात के द्वारा 
जापान-चीन की तरह विकसित होने 
का भी मौक़ा नहीं द ेपा रहा ह।ै चीन-
जापान के बैंकों में तो संकट इस सबके 
बाद आया था जबकि भारतीय बैंक 
तो पहले ही भारी विपत्ति में हैं, क्योंकि 
उनके 15% क़र्ज़ डूबने की स्थिति में हैं। 

सबसे बड़ी बात यह कि भारत की 
ही तरह जिन दशेों में ये भतुहा प्रोजेक्ट 
लगाये जायेंगे वे किस तरह इनका 
क़र्ज़ चकुायेंगे? अपनी जनता पर भारी 
तबाही और लटू से भी कैसे यह क़र्ज़ 
चकुाया जायेगा? तब क्या होगा? यदु्ध 
या क्रान्तियाँ? यह शोषित जनता को 
चनुना होगा।

(लेखक बैंकिग व राजनीतिक 
अर्थशास्त्र के विशषेज्ञ हैं)

धन्नासेठो ंके चन्दे पर निर्भर पँूजीवादी संसदीय चुनाव - जिसका खायेंगे उसका गायेंगे

बुलेट ट्रेन के लिए क़र्ज़ देने वाले जापान के भारत प्रेम की हक़ीक़त क्या है?
भारतीय रेल की इस समय जितनी बुरी हालत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आये दिन दुर्घटनाए ँहो रही हैं, गाड़ि‍याँ 

लगातार देरी से चल रही हैं, खानपान की व्यवस्था का बुरा हाल है। तरह-तरह की तिकड़मों से यात्रियों से पैसे वसलेू 
जा रहे हैं। रेल मार्गों, रेल गाड़ि‍यों, यात्रियों की सखं्या में और माल ढुलाई की मात्रा में भारी बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन 
रेलकर्मियों की तादाद लगातार घटायी जा रही है। रेल पटरियों आदि के रखरखाव, सरुक्षा आदि से जुड़े हज़ारों पद 
ख़ाली पड़े हैं। रेल सरुक्षा के आधुनिकीकरण के लिए, पटरियों के नवीनीकरण आदि के लिए योजनाए ँवर्षों से लम्बित 
हैं। मगर मोदी सरकार की प्राथमिकता है बुलेट ट्रेन! जिस रूट पर यह बुलेट ट्रेन चलेगी, यानी अहमदाबाद से मुम्बई, 
उसकी दूरी 524 किलोमीटर है और दिन-भर इस रूट पर दर्जनों ट्रेनें आती-जाती हैं। अहमदाबाद से मुम्बई की रोज़ 
10 उड़ानें हैं। 6 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ अहमदाबाद और मुम्बई स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क  से भी जुड़े हैं। 
कुछ घण्टों में कार या एसी बसें अहमदाबाद से मुम्बई पहुचँ जाती हैं। इस बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत 
98,805 करोड़ रुपये है, जिसमें 2017 से 2023 के बीच सात साल के निर्माण काल के दौरान मूल्य और ब्याज़ वृद्धि 
भी शामिल है। इस क़र्ज़ का अधिकांश हिस्सा जापान इण्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के ज़रिये कम ब्याज़ वाले 
लोन से आयेगा। एलवेटिड कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ की अतिरिक्त लागत जोड़कर कुल क़र्ज़ एक लाख 10 
हज़ार करोड़। यह राशि भारत के स्वास्थ्य बजट का तीन गुना है और देश में हर साल शिक्षा पर ख़र्च होने वाले बजट 
की रकम से भी ज़्यादा है। — सम्पादक
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- आनन्द सिंह
राम नाथ कोविन्द के राष्ट्रपति बनने 

के बाद कारपोरेट मीडिया भारतीय 
गणतन्त्र के महिमामण्डन में व्यस्त था 
और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय हमें 
बता रह ेथे कि किस तरह से इस गणतन्त्र 
में उन्होंने एक मिट्टी के घर से राष्ट्रपति 
भवन तक की यात्रा तय करने का मौक़ा 
मिला। ठीक उसी समय इसी गणतन्त्र 
के एक कोने के एक गाँव में भसू्वामी 
उच्च जातियों द्वारा लगभग 400 दलित 
परिवारों के 1200 लोगों का बर्बर 
सामाजिक बहिष्कार जारी था, लेकिन 
कारपोरेट मीडिया ने भारतीय गणतन्त्र 
के इस घिनौने रूप को प्रमखुता नहीं दी, 
क्योंकि उससे गणतन्त्र के रंग में भगं पड़ 
जाता। 

घटना तटीय आन्ध्र के पश्चिम 
गोदावरी जि़ले के गरगापर्रू  नामक गाँव 
की ह,ै जहाँ गत 5 मई से राज ू नामक 
भसू्वामी जाति के नेततृ्व में गाँव की 
13 अन्य जातियों ने साथ मिलकर 
माला नामक दलित जाति के लगभग 
400 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार 
कर रखा ह।ै माला जाति के अधिकांश 
लोग खतेिहर मज़दरू हैं। इस साामाजिक 
बहिष्कार के बाद से गाँव का कोई भी 
भसू्वामी उन्हें खते में काम नहीं द े रहा 
ह।ै ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर, 
घरेल ू नौकर, मत्स्य पालन उद्योग में 
मज़दरू का काम करने वाले माला जाति 
के लोगों को भी काम से निकाल दिया 
गया ह।ै माला लोगों के पशओु ं को 
गाँव के साझा चारागाहों में चरने पर 
भी रोक लगा दी गयी। एक आरएमपी 
डॉक्टर ने इस बहिष्कार के दौरान माला 
लोगों का इलाज करने की ज़ुर्रत की 
तो उसकी क्लीनिक उच्च जाति के 
भसू्वामियों ने बन्द करवा दी। अगर गाँव 
का कोई व्यक्ति इस बहिष्कार को तोड़ने 
की कोशिश करता ह ैतो उस पर भारी 
जरु्माना लगा दिया जाता ह।ै माला जाति 
के जो कुछ लोग काश्तकार किसान हैं, 
उनसे भी भसू्वामियों ने ज़मीन वापस ले 
ली ह।ै इस प्रकार इस गाँव के 400 माला 
परिवारों के सामने अस्तित्व का संकट 
उठ खड़ा हो गया ह।ै

माला जाति के इस बर्बर सामाजिक 
बहिष्कार का तात्कालिक कारण इस 
जाति के कुछ यवुाओ ंद्वारा 23 अप्रैल 

की रात को गाँव के तालाब के किनारे 
महात्मा गाँधी, अल्लूरी सीताराम राज ू
और पोट्टी श्रीरामलु ू की मरू्तियों के 
बग़ल में अम्बेडकर की मरू्ति स्थापित 
करना था। गाँव की उच्च जातियों 
को दलितों की यह ज़ुर्रत फूटी आखँों 
नहीं भायी और उन्होंने उसी रात मरू्ति 
तालाब से दरू हटा दी। अगले दिन माला 
लोगों ने विरोध स्वरूप ‘रास्ता रोको’ 
का आयोजन‍ किया, जिसके दबाव 
में इलाक़े  के उप-कलेक्टर ने हस्तक्षेप 
करके मरू्ति को ग्राम पंचायत के ऑफि़स ‍ 
में स्थानान्तरित कर दिया। इससे नाराज़ 
होकर गाँव के राज ू भसू्वामियों ने 13 
अन्य जातियों के साथ बैठक करके 5 
मई 2017 से माला जाति के लोगों का 
बहिष्कार करने का फ़ै सला किया। उस 
बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि 
कोई व्यक्ति इस बहिष्कार का उल्लंघन 
करके माला लोगों का किसी भी प्रकार 
से सहयोग करता ह ैतो उस पर 1000 
रुपये का जरु्माना लगाया जायेगा। यही 
नहीं उच्च जातियों ने माला लोगों की 
बस्ती के पास सीसीटीवी कैमरा भी 
लगा दिया, ताकि इसकी निगरानी रखी 
जा सके कि कौन से लोग माला जाति से 
सम्पर्क  कर रह ेहैं। 

कुछ स्थानीय दलित संगठनों व 
अन्य जन संगठनों द्वारा माला लोगों के 
इस बर्बर सामाजिक बहिष्कार के मदु्दे को 
उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 
राज ू जाति के कुछ लोगों के ि‍ख़लाफ़ 
आईपीसी की धारा 341 (सदोष 
प्रतिबन्ध), 506 r/w 34 (आपराधिक 
अभित्रास) और अनसुचूित जाति/
जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) 
अधिनियम के तहत मकु़दमा दर्ज़ किया 
गया और कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई।ं 
हालाँकि कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें 
जमानत भी मिल गयीं और बह‍िष्कार 
बदस्तूर जारी ह।ै इस बीच गाँव के 
एक दलित की एक दरु्घटना में मौत हो 
गयी। जिस तरीक़े  से वह दरु्घटना घटी 
उसके आधार पर दलितों को शक 
ह ै कि उसे उच्च जाति के लोगों ने ही 
मरवाया था। माला लोगों की बस्ती की 
पलुिस ने चारों ओर नाकेबन्दी कर दी ह ै
जिसकी वजह से उनकी आवाजाही पर 
बन्दिशें लग गयी हैं जो उनके सामाजिक 
बहिष्कार को और भी ज़्यादा पीड़ादायी 
बना रही हैं। ग़ौरतलब ह ैकि माला जाति 

के अधिकांश लोगों ने आज़ादी के बाद 
ही ईसाई धर्म अपना लिया था। तमाम 
सामाजिक संस्थाओ ंकी मदद से गाँव में 
स्थित लथूरवादी चर्च के पास ही माला 
लोगों का सामहूिक भोजनालय चल रहा 
ह,ै क्योंकि माला लोगों के पास अपने 
घर में खाना बनाने लायक पैसे भी नहीं 
बच ेहैं।

इस सामाजिक बहिष्कार के पीछे 
के कारणों को गहराई समझने के लिए 
तटीय आन्ध्र की जातिगत और वर्गीय 
संरचना को समझना ज़रूरी ह।ै तटीय 
आन्ध्र में कम्मा, रेड्डी, काप,ु और राज ू
आदि जातियों के लोग भसू्वामी हैं और 
माला व मादिगा दलित जातियाँ हैं जो 
अधिकांशत: भमूिहीन हैं व खतेों व 
लघ ुउद्योगों में मज़दरूी का काम करती 
हैं। आज़ादी के बाद हुए भमूि सधुारों 
का लाभ कम्मा, रेड्डी, काप,ु और 
राज ू जैसी किसान जातियों को मिला 
क्योंकि उन्हें ज़मीन का मालिकाना 
हक़ मिला। माला व मादिगा लोगों को 
या तो कोई ज़मीन मिली या फिर अगर 
मिली तो बहुत ही कम गणुवत्ता वाली 
व चारागाह की थोड़ी-बहुत ज़मीन 
मिली। हरित क्रान्ति का असर गोदावरी 
व कृष्णा नदियों के डेल्टा वाले तटीय 
आन्ध्र में भी हुआ जिसकी बदौलत 
भसू्वामी जातियों ने पूँजी-सघन खतेी 
की शरुुआत की। इसकी वजह से खतेी 
में बाज़ार में बेचने लायक बेशी उत्पाद 
पैदा हुआ जिसकी बदौलत ज़मीन, श्रम, 
और कृषि उत्पादों के बाज़ार अस्तित्व 
में आये और ग्रामीण अर्थव्यवथा के 
जिंसीकरण में तेज़ी आयी। इस पूँजीवादी 
कृषि के फलस्वरूप गाँवों में किसानों के 
विभदेीकरण की प्रक्रिया ने तेज़ी पकड़ी। 
धनी किसान मखु्यत: कम्मा और रेड्डी 
और कुछ हद तक काप ु और राज ू
जातियों से आये। इसके साथ ही साथ 
कास्तकारी की परिघटना में भी गिरावट 
दखेने में आयी। कास्तकार भी खतेिहर 
मज़दरूों की जमात में शामिल होते गये। 
ये खतेिहर मज़दरू पहले के ‘वतना’ 
नामक सामन्ती व्यवस्था की तरह 
बन्धक नहीं बल्कि मकु्त थे और उन्हें 
कैश में मज़दरूी मिलने की प्रवतृ्ति ने भी 
ज़ोर पकड़ा। इसके साथ ही साथ परुाने 
श‍िल्प और हणै्डलमू तबाह होने की 
प्रक्रिया में भी तेज़ी आयी जिसका सीधा 
असर माला और मादिगा जैसी दलित 

जातियों पर पड़ा जिनके पास खतेिहर 
मज़दरू बनने के अलावा और कोई रास्ता 
नहीं बचा। कृषि में पूँजीवादी विकास का 
एक नतीजा गाँवों में जातिगत पारस्परिक 
निर्भरता पर आधारित परुानी ‘जजमानी’ 
व्यवस्था के पतन के रूप में भी सामने 
आया जिसकी वजह से जातिगत 
सरपरस्ती वाली परुानी व्यवस्था छिन्न-
भिन्न हो गयी। 

दशे के अन्य हिस्सों की ही तरह 
तटीय आन्ध्र के गाँवों में भी पूँजीवादी 
खतेी के विकास के बाद उभरी भसू्वामी 
कुलक जातियों ने भमूिहीन मज़दरूों पर 
प्रभतु्व क़ायम करने के लिए जातिगत 
गोलबन्दी का सहारा लिया। दसूरी ओर 
ख़ासकर 1980 के दशक से दलितों के 
बीच भी अपने अधि‍कारों को लेकर 
जागरूकता आयी ह ैऔर वे अपने आप 
को असर्ट कर रह े हैं। दलितों के साथ 
होने वाली बर्बर उत्पीड़न की घटनाओ ं
को इसी पषृ्ठभमूि में दखेा जाना चाहिए। 

1980 के दशक में आन्ध्र की कुलक 
जातियों विशषेकर कम्मा जाति के उभार 
का राजनीतिक प्रतिबि‍म्बन तेलगु ूदशेम 
पार्टी (टीडीपी) के अस्तित्व में आने और 
एनटी रामाराव के मखु्यमन्त्री बनने के 
रूप में सामने आया। आन्ध्र की कुलक 
जातियों 1980 के दशक से ही आन्ध्र में 
दलितों के ि‍ख़लाफ़ होने वाली उत्पीड़न 
की घटनाओ ंमें भी ज़बरदस्त वदृ्धि भी 
दखेने में आयी। करमचडूे, नीरूकोण्डा 
और चणु्डूर इलाक़ों में 80 के दशक में 
हुई दलित उत्पीड़न की बर्बर घटनाए ँ
आज भी लोगों के ज़ेहन में ताज़ा हैं।            

1990 के दशक में नवउदारवादी 
नीतियों के लाग ू होने के बाद कम्मा, 
रेड्डी, राज ू और काप ु जैसी कुलक 
जातियों की आर्थिक शक्तिमत्ता में और 
इज़ाफ़ा हुआ क्योंकि इन जातियों से 
आने वाले धनी किसानों ने अपने मनुाफ़े  
का एक हिस्सा मत्स्य पालन, नारियल 
के विशाल फ़ार्म, राइस मिल और तटीय 
आन्ध्र के शहरी इलाक़ों में होटल-रेस्तराँ 
व सिनेमा जैसे उद्योगों में लगाना शरुू 
किया। बाद में इस पूँजीपति वर्ग ने अपने 
अधि‍शषे को हदैराबाद में आईटी व 
फ़ार्मा कम्पनियों में तथा रियल एस्टेट, 
शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्रों में निवेश 
करना शरुू किया। इस प्रकार आन्ध्र की 
राजनीति व अर्थव्यवस्था में इन जातियों 
का प्रभतु्व और सशक्त हुआ। वहीं दसूरी 

ओर माला और मादिगा लोगों की 
हालत बद से बदतर होती गयी। इसकी 
वज़ह से कुलक जातियों द्वारा दलितों के 
ि‍ख़लाफ़ की जाने वाली उत्पीड़न की 
घटनाओ ंमें तेज़ी दखेने को मिल रही ह।ै  

यह वो ऐतिहासिक पषृ्ठभमूि ह ै
जिसमें तटीय आन्ध्र के पश्चिम गोदावरी 
जि़ले के गरगापर्रू  गाँव में माला जाति 
के दलितों का सामाजिक बहिष्कार 
पिछले 4 महीने से जारी ह।ै इस गाँव में 
राज ूजाति के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन 
ह।ै राजओु ंने अपने दबदबे का इस्तेमाल 
करते हुए अन्य जातियों के लोगों को 
भी माला लोगों का बहिष्कार करने के 
लिए राजी कर लिया ह।ै विडम्बना यह ह ै
कि माला जाति के लोगों का बहिष्कार 
करने वाली जातियों में माडिगा जाति 
भी शामिल हैं जो स्वयं एक दलित जाति 
ह।ै अस्मितावादी राजनीति के असर की 
वजह से माला और मादिगा जातियों के 
बीच भी ख़ुद को दसूरे से श्रेष्ठ समझने 
की भावना काम करती ह।ै क्रान्तिकारी 
ताक़तों की कमज़ोरी की वजह से लोग 
वर्गीय आधार पर एकजटु व लामबन्द 
होने की बजाय जातिगत आधार पर 
लामबन्द हो रह ेहैं, जिसका ख़ामियाज़ा 
दलित जातियों को ही भगुतना पड़ रहा 
ह।ै 

इस प्रकार गरगापर्रू  जैसी घटनाओ ं
के सतह पर दिखने वाले जातीय संघर्ष 
को गहराई से पड़ताल करने पर हम पाते 
हैं कि यह पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों 
के अन्तरविरोधों की परिणति ह ै जो 
भारत की विशषे परिस्थिति में जातीय 
संघर्षों के रूप में घटित होती हुई प्रतीत 
होती ह।ै गाँवों में धनी पूँजीवादी किसानों 
को जाति के रूप में ऐतिहासिक रूप से 
चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था मिली 
ह ैजिसका इस्तेमाल वे ग्रामीण सर्वहारा 
को बाँटने में और उसको नियन्त्रित 
करने के लिए कर रह े हैं। ऐसे में कोई 
भी जाति-विरोधी आन्दोलन तब तक 
कारगर नहीं साबित हो सकता जब तक 
कि वह वर्ग पर आधारित न हो। वर्ग-
आधारित जाति-विरोधी आन्दोलन ही 
द‍ेश के विभिन्न हिस्सों में जारी दलित-
विरोधी अत्याचारों का प्रभावी प्रतिकार 
भी कर सकता ह ै और जाति-उन्मूलन 
के दरूगामी लक्ष्य को भी हासिल कर 
सकता ह।ै

तटीय आन्ध्र में जाति‍ व्यवस्था के बर्बर रूप की बानगी
चार महीने से भी अधिक समय से जारी है माला जाति के 1200 दलितों का साामाजिक बहिष्कार

उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों 
के ढाई दशक बीतने के बाद परेू दशे में 
कर्मचारियों, मज़दरूों और छात्रों पर इन 
नीतियों ने कहर बरपाना शरुू कर दिया ह।ै 
अभी हाल ही में इलाहाबाद में स्वास्थ्य 
कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल करके 
मखु्य चिकित्सा अधिकारी का घरेाव 
किया। यह हड़ताल अधिकारियों के 
भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की कमी से बढ़ते 
वर्क  लोड, बिना किसी कारण के वेतन में 
कटौती, लम्बे समय से भत्तों आदि का 
भगुतान न होने जैसे मदु्दों को लेकर थीं। 
घरेाव की सचूना पाने पर मखु्य चिकित्सा 

अधिकारी उस दिन कार्यालय पहुचं े ही 
नहीं, लेकिन उसके बावजदू स्वास्थ्य 
कर्मी वहीं डटे रह।े स्वास्थ्यकर्मियों की 
एकजटुता को दखेते हुए मखु्य चिकित्सा 
अधिकारी ने उनकी सभी माँगें लिखित 
रूप से मान लीं। बिगलु मज़दरू दस्ता 
और दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता 
स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के समर्थन में 
धरना स्थल पर पहुचं ेतथा उनकी सभा 
में बिगलु मज़दरू दस्ता के प्रसेन ने बात 
रखी। प्रसेन ने कहा कि तात्कालिक मदु्दों 
पर कर्मचारियों के आन्दोलन तो होते 
रहते हैं, लेकिन जनविरोधी नीतियों के 

खिलाफ दशेव्यापी आन्दोलन की कोई 
रणनीति नहीं बनाई जाती। इसके अलावा 
तात्कालिक मदु्दों पर होने वाले आन्दोलन 
भी बिखरे होने के चलते किसी नतीजे की 
तरफ नहीं पहुचंते। इन आन्दोलनों का 
नेततृ्व भी काफी हद तक चनुावी पार्टियों 
की ट्रेड-यनूियनों, संशोधनवादियों व 
सधुारवादियों के हाथों में ह।ै इस वजह 
से तमाम आन्दालनों के बावजदू भी 
कर्मचारी लगातार अपने हकों-अधिकारों 
को खोते जा रह ेहैं। अब यह अनिवार्य 
हो गया ह ैकि उदारीकरण-निजीकरण की 
नीतियों के खिलाफ मजदरूों, छात्रों और 

कर्मचारियों का एक संगठित दशेव्यापी 
प्रतिरोध खड़ा किया जाय। बिगलु 
मज़दरू दस्ता और दिशा छात्र संगठन के 
कार्यकर्ताओ ंने धरना स्थल पर हड़ताल 
के समर्थन में क्रान्तिकारी गीत गाये।

निर्धारित मानकों के हिसाब से 
5000 की आबादी पर कम से कम एक 
महिला तथा एक परुुष स्वास्थ्य कर्मी 
की नियकु्ति होनी चाहिए, लेकिन एक 
स्वास्थ्य कर्मी को 15000 की आबादी 
पर अकेले काम करने के लिए बाध्य 
किया जा रहा ह।ै सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सेवाओ ंकी कमर तोड़कर वास्तव में यह 

व्यवस्था दशे की बदहाल स्थिति में जी 
रही दशे की बड़ी आबादी को बेमौत मार 
रही ह।ै अभी गोरखपरु के बी।आर।डी। 
मडेिकल कॉलेज में बच्चों की मौत से 
लेकर फर्रु खाबाद में होने वाली मौतें 
उदारीकरण-निजीकरण द्वारा की गयी 
हत्याओ ं एक उदाहरण भर हैं। ऐसे में 
आज इन कर्मचारियों, मज़दरूों, छात्रों के 
आन्दोलनों को आपस में पिरोकर एक 
उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के 
ख़िलाफ़ दशेव्यापी आन्दोलन की दिशा 
में बढ़ने की ज़रूरत ह।ै

– बिगुल सवंाददाता

इलाहाबाद में स्वास्थ्यकर्मियो ंका आन्दोलन
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इस हफ़्ते के इश्यू में मरेे दोस्त डॉ. वास ु ने 
गोएबल्स की तरह इण्डिया में फ़े क न्यूज़ बनाने की 
फ़ै क्टरी के बारे में लिखा ह।ै झठू की ऐसी फ़ै क्टरियाँ 
ज़्यादातर मोदी भक्त ही चलाते हैं। झठू की फ़ै क्टरी 
से जो नकु़सान हो रहा ह,ै मैं उसके बारे में अपने 
सम्पादकीय में बताने का प्रयास करूँ गी। अभी परसों 
ही गणशे चतरु्थी थी। उस दिन सोशल मीडिया में एक 
झठू फैलाया गया। फैलाने वाले संघ के लोग थे। यह 
झठू क्या ह?ै झठू यह ह ै कि कर्नाटक सरकार जहाँ 
बोलेगी वहीं गणशे जी की प्रतिमा स्थापित करनी 
ह,ै उसके पहले दस लाख का डिपाॅज़िट करना होगा, 
मरू्ति की ऊँचाई कितनी होगी, इसके लिए सरकार 
से अनमुति लेनी होगी, दसूरे धर्म के लोग जहाँ रहते 
हैं उन रास्तों से विसर्जन के लिए नहीं ले जा सकते 
हैं। पटाख ेवग़ैरह नहीं छोड़ सकते हैं। संघ के लोगों 
ने इस झठू को ख़ूब फैलाया। यह झठू इतना ज़ोर से 
फैल गया कि अन्त में कर्नाटक के पलुिस प्रमखु आर 
के दत्ता को प्रेस बलुानी पड़ी और सफ़ाई दनेी पड़ी 
कि सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया ह।ै यह 
सब झठू ह।ै

इस झठू का सोर्स जब हमने पता करने की 
कोशिश की तो वो जाकर पहुचँा POSTCARD.
IN नाम की वेबसाइट पर। यह वेबसाइट पक्के  
हिन्दुत्ववादियों की ह।ै इसका काम हर दिन फ़े क 
न्यूज़ बनाकर बनाकर सोशल मीडिया में फैलाना ह।ै 
11 अगस्त को POSTCARD.IN में एक हडैिग 
लगायी गयी। कर्नाटक में तालिबान सरकार। इस 
हडैिग के सहारे राज्य-भर में झठू फैलाने की कोशिश 
हुई। संघ के लोग इसमें कामयाब भी हुए। जो लोग 
किसी-न-किसी वजह से सिद्धारमयैा सरकार से 
नाराज़ रहते हैं, उन लोगों ने इस फ़े क न्यूज़ को अपना 
हथियार बना लिया। सबसे आश्चर्य और खदे की बात 
ह ै कि लोगों ने भी बग़ैर सोच-ेसमझ ेइसे सही मान 
लिया। अपने कान, नाक और भजेे का इस्तमाल नहीं 
किया।

पिछले सप्ताह जब कोर्ट ने राम रहीम नाम के 
एक ढोंगी बाबा को बलात्कार के मामले में सज़ा 
सनुायी तब उसके साथ बीजेपी के नेताओ ंकी कई 
तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। इस 
ढोंगी बाबा के साथ मोदी के साथ-साथ हरियाणा के 
बीजेपी विधायकों की फ़ोटो और वीडियो वायरल 
होने लगा। इससे बीजेपी और संघ परिवार परेशान 
हो गये। इसे काउण्टर करने के लिए गरुमीत बाबा 
के बाज़ू में केरल के सीपीएम के मखु्यमन्त्री पिनराई 
विजयन के बैठे होने की तस्वीर वायरल करा दी 
गयी। यह तस्वीर फ़ोटोशाॅप थी। असली तस्वीर में 
कांग्रेस के नेता ओमन चाण्डी बैठे हैं लेकिन उनके 
धड़ पर विजयन का सर लगा दिया गया और संघ 
के लोगों ने इसे सोशल मीडिया में फैला दिया। शकु्र 
ह ै संघ का यह तरीक़ा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि 
कुछ लोग तरुन्त ही इसका ओरिजनल फ़ोटो निकाल 
लाये और सोशल मीडिया में सच्चाई सामने रख दी।

एक्चुअली, पिछले साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के फ़े क न्यूज़ प्रोपेगैण्डा को रोकने या सामने 
लाने वाला कोई नहीं था। अब बहुत से लोग इस तरह 
के काम में जटु गये हैं, जो कि अच्छी बात ह।ै पहले 
इस तरह के फ़े क न्यूज़ ही चलती रहती थी, लेकिन 
अब फ़े क न्यूज़ के साथ-साथ असली न्यूज़ भी आनी 
शरुू हो गयी हैं और लोग पढ़ भी रह ेहैं।

उदाहरण के लिए 15 अगस्त के दिन जब लाल 
क़िले से प्रधानमन्त्री मोदी ने भाषण दिया तो उसका 
एक विश्लेषण 17 अगस्त को ख़ूब वायरल हुआ। 
ध्रुव राठी ने उसका विश्लेषण किया था। ध्रुव राठी 
दखेने में तो काॅलेज के लड़के जैसा ह,ै लेकिन वो 
पिछले कई महीनों से मोदी के झठू की पोल सोशल 

मीडिया में खोल दतेा ह।ै पहले ये वीडियो हम जैसे 
लोगों को ही दिख रहा था, आम आदमी तक नहीं 
पहुचँ रहा था, लेकिन 17 अगस्त का वीडियो एक 
दिन में एक लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुचँ गया। 
(गौरी लंकेश अक्सर मोदी को बूसी बसिया लिखा 
करती थीं जिसका मतलब ह ैजब भी मुहँ खोलेगा 
झठू ही बोलेगा)। ध्रुव राठी ने बताया कि राज्य 
सभा में ‘बसूी बसिया’ की सरकार ने राज्य सभा में 
महीना-भर पहले कहा कि 33 लाख नये करदाता 
आये हैं। उससे भी पहले वित्त मन्त्री जेटली ने 91 
लाख नये करदाताओ ंके जडु़ने की बात कही थी। 
अन्त में आर्थिक सर्वे में कहा गया कि सिर्फ़  5 लाख 
40 हज़ार नये करदाता जडु़े हैं। तो इसमें कौन-सा 

सच ह,ै यही सवाल ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में 
उठाया ह।ै

आज की मनेस्ट्रीम मीडिया केन्द्र सरकार और 
बीजेपी के दिये आकँड़ों को जस का तस वेद वाक्य 
की तरह फैलाती रहती ह।ै मने स्ट्रीम मीडिया के लिए 
सरकार का बोला हुआ वेद वाक्य हो गया ह।ै उसमें 
भी जो टीवी न्यूज़ चनैल हैं, वो इस काम में दस क़दम 
आगे हैं। उदाहरण के लिए, जब रामनाथ कोविन्द ने 
राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस दिन बहुत सारे 
अगं्रेज़ी टीवी चनैलों ने ख़बर चलायी कि सिर्फ़  एक 
घण्टे में ट्वीटर पर राष्ट्रपति कोविन्द के फ़ोलोअर 
की संख्या 30 लाख हो गयी ह।ै वो चिल्लाते रह े
कि 30 लाख बढ़ गया, 30 लाख बढ़ गया। उनका 
मक़सद यह बताना था कि कितने लोग कोविन्द को 
सपोर्ट कर रह ेहैं। बहुत से टीवी चनैल आज राष्ट्रीय 
स्वंयसेवक संघ की टीम की तरह हो गये हैं। संघ का 
ही काम करते हैं। जबकि सच यह था कि उस दिन 
परू्व राष्ट्रपति प्रणब मखुर्जी का सरकारी अकाउण्ट 
नये राष्ट्रपति के नाम हो गया। जब ये बदलाव हुआ 
तब राष्ट्रपति भवन के फ़ोलोअर अब कोविन्द के 
फ़ोलोअर हो गये। इसमें एक बात और भी ग़ौर करने 
वाली यह ह ैकि प्रणब मखुर्जी को भी तीस लाख से 
भी ज़्यादा लोग ट्वीटर पर फ़ोलो करते थे।

आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के इस तरह के 
फैलाये गये फ़े क न्यूज़ की सच्चाई लाने के लिए 
बहुत से लोग सामने आ चकेु हैं। ध्रुव राठी वीडियो के 
माध्यम से ये काम कर रह ेहैं। प्रतीक सिन्हा altnews.
in नाम की वेबसाइट से ये काम कर रह ेहैं। होक्स 

स्लेयर, बमू और फ़ै क्ट चके नाम की वेबसाइट भी 
यही काम कर रही ह।ै साथ ही साथ THEWIERE.
IN, SCROLL.IN, NEWSLAUNDRY.
COM, THEQUINT.COM जैसी वेबसाइट भी 
सक्रिय हैं। मैंने जिन लोगों के नाम बताये हैं, उन सभी 
ने हाल ही में कई फ़े क न्यूज़ की सच्चाई को उजागर 
किया ह।ै इनके काम से संघ के लोग काफ़ी परेशान 
हो गये हैं। इसमें और भी महत्व की बात यह ह ैकि ये 
लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रह ेहैं। इनका एक ही 
मक़सद ह ैकि फासिस्ट लोगों के झठू की फ़ै क्टरी को 
लोगों के सामने लाना।

कुछ हफ़्ते पहले बंगलरुू में ज़ोरदार बारिश हुई। 
उस टाइम पर संघ के लोगों ने एक फ़ोटो वायरल 

कराया। कैप्शन में लिखा था कि नासा ने मगंल ग्रह 
पर लोगों के चलने का फ़ोटो जारी किया ह।ै बंगलरुू 
नगरपालिका बीबीएमसी ने बयान दिया कि ये मगंल 
ग्रह का फ़ोटो नहीं ह।ै संघ का मक़सद था, मगंल ग्रह 
का बताकर बंगलरुू का मज़ाक़ उड़ाना। जिससे लोग 
यह समझें कि बंगलरुू में सिद्धारमयैा की सरकार ने 
कोई काम नहीं किया, यहाँ के रास्ते खराब हो गये हैं, 
इस तरह के प्रोपेगैण्डा करके झठूी ख़बर फैलाना संघ 
का मक़सद था। लेकिन यह उनको भारी पड़ गया था, 
क्योंकि ये फ़ोटो बंगलरुू का नहीं, महाराष्ट्र का था, 
जहाँ बीजेपी की सरकार ह।ै

हाल ही में पश्चिम बंगाल में जब दगंे हुए तो 
आरएसएस के लोगों ने दो पोस्टर जारी किये। एक 
पोस्टर का कैप्शन था, बंगाल जल रहा ह,ै उसमें 
प्रोपर्टी के जलने की तस्वीर थी। दसूरे फ़ोटो में एक 
महिला की साड़ी खींची जा रही ह ैऔर कैप्शन ह ै
बंगाल में हिन्दु महिलाओ ं के साथ अत्याचार हो 
रहा ह।ै बहुत जल्दी ही इस फ़ोटो का सच सामने 
आ गया। पहली तस्वीर 2002 के गजुरात दगंों की 
थी जब मखु्यमन्त्री मोदी ही सरकार में थे। दसूरी 
तस्वीर भोजपरुी सिनेमा के एक सीन की थी। सिर्फ़  
आरएसएस ही नहीं बीजेपी के केन्द्रीय मन्त्री भी ऐसे 
फ़े क न्यूज़ फैलाने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, 
केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी ने फ़ोटो शयेर किया, 
जिसमें कुछ लोग तिरंगे में आग लगा रह ेथे। फ़ोटो 
के कैप्शन पर लिखा था गणतन्त्र दिवस पर हदैराबाद 
में तिरंगे को आग लगायी जा रही ह।ै अभी गगूल 
इमजे सर्च एक नया ऐप्लिकेशन आया ह,ै उसमें 

आप किसी भी तस्वीर को डालकर जान सकते हैं 
कि ये कहाँ और कब की ह।ै प्रतीक सिन्हा ने यही 
काम किया और उस ऐप्लिकेशन के ज़रिये गडकरी 
के शयेर किये गये फ़ोटो की सच्चाई उजागर कर 
दी। पता चला कि ये फ़ोटो हदैराबाद का नहीं ह।ै 
पाकिस्तान का ह ैजहाँ एक प्रतिबन्धित कट्टरपन्थी 
संगठन भारत के विरोध में तिरंगे को जला रहा ह।ै

इसी तरह एक टीवी पैनल के डिस्कशन में 
बीजेपी के प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने कहा कि सरहद पर 
सैनिकों को तिरंगा लहराने में कितनी मशु्किलें आती 
हैं, फिर जेएनय ूजैसे विश्वविद्यालयों में तिरंगा लहराने 
में क्या समस्या ह।ै यह सवाल पछूकर सम्बित ने 
एक तस्वीर दिखायी। बाद में पता चला कि यह एक 
मशहूर तस्वीर ह ैमगर इसमें भारतीय नहीं, अमरीकी 
सैनिक हैं। दसूरे विश्व यदु्ध के दौरान अमरीकी सैनिकों 
ने जब जापान के एक द्वीप पर क़ब्ज़ा किया तब 
उन्होंने अपना झण्डा लहराया था। मगर फ़ोटोशाप 
के ज़रिये सम्बित पात्रा लोगों को चकमा द ेरह े थे। 
लेकिन ये उन्हें काफ़ी भारी पड़ गया। ट्वीटर पर 
सम्बित पात्रा का लोगों ने काफ़ी मज़ाक़ उड़ाया।

केन्द्रीय मन्त्री पीयषू गोयल ने हाल ही में एक 
तस्वीर साझा की। लिखा कि भारत के 50,000 
किलोमीटर रास्तों पर सरकार ने तीस लाख एलईडी 
बल्ब लगा दिये हैं। मगर जो तस्वीर उन्होंने लगायी 
वो फ़े क निकली। वो भारत की नहीं, बल्कि 2009 में 
जापान की तस्वीर थी। इसी गोयल ने पहले भी एक 
ट्वीट किया था कि कोयले की आपरू्ति में सरकार 
ने 25,900 करोड़ की बचत की ह।ै उस ट्वीट की 
तस्वीर भी झठूी निकली।

छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मन्त्री राजेश मणूत 
ने एक ब्रिज का फ़ोटो शयेर किया। अपनी सरकार 
की कामयाबी बतायी। उस ट्वीट को 2000 लाइक 
मिले। बाद में पता चला कि वो तस्वीर छत्तीसगढ़ की 
नहीं, वियतनाम की ह।ै

ऐसे फ़े क न्यूज़ फैलाने में हमारे कर्नाटक के 
आरएसएस और बीजेपी लीडर भी कुछ कम नहीं 
हैं। कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा ने एक रिपोर्ट 
शयेर की, कहा कि ये टाइम्स आफॅ़ इण्डिया में 
आयी ह।ै उसकी हडेलाइन थी कि हिन्दू लड़की को 
मसुलमान ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दनुिया-
भर को नैतिकता का ज्ञान दनेे वाले प्रताप सिम्हा ने 
सच्चाई जानने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। किसी 
भी अख़बार ने इस न्यूज़ को नहीं छापा था, बल्कि 
फ़ोटोशाप के ज़रिये किसी दसूरी न्यूज़ में हडेलाइन 
लगा दिया गया था और हिन्दू मसु्लिम रंग दिया गया। 
इसके लिए टाइम्स आफॅ़ इण्डिया का नाम इस्तेमाल 
किया गया। जब हगंामा हुआ कि ये तो फ़े क न्यूज़ 
ह ैतो सांसद ने डिलिट कर दिया, मगर माफ़ी नहीं 
माँगी। साम्प्रदायिक झठू फैलाने पर कोई पछतावा 
ज़ाहिर नहीं किया।

जैसा कि मरेे दोस्त वास ुने इस बार के कॉलम 
में लिखा ह,ै मैंने भी बिना समझ े एक फ़े क न्यूज़ 
शयेर कर दी। पिछले रविवार पटना की अपनी रैली 
की तस्वीर लाल ू यादव ने फ़ोटोशाॅप करके साझा 
कर दी। थोड़ी दरे में दोस्त शशिधर ने बताया कि 
ये फ़ोटो फर्ज़ी ह।ै नक़ली ह।ै मैंने तरुन्त हटाया और 
ग़लती भी मानी। यही नहीं फ़े क और असली तस्वीर 
दोनों को एक साथ ट्वीट किया। इस ग़लती के पीछे 
साम्प्रदियाक रूप से भड़काने या प्रोपेगैण्डा करने 
की मशंा नहीं थी। फासिस्टों के ख़िलाफ़ लोग जमा 
हो रह े थे, इसका सन्देश दनेा ही मरेा मक़सद था। 
फ़ाइनली, जो भी फ़े क न्यूज़ को एक्सपोज़ करते हैं, 
उनको सलाम। मरेी ख़्वाहिश ह ै कि उनकी संख्या 
और भी ज़्यादा हो।

प्रस्तुति : रवीश कुमार

गौरी लंकेश का आख़िरी सम्पादकीय - फ़र्ज़ी ख़बरो ंके ज़माने में 
'गौरी लंकेश पत्रिके' नाम है पत्रिका का। 16 पन्नों की यह पत्रिका हर हफ़्ते निकलती है। 15 रुपये क़ीमत होती है। 13 सितम्बर का अंक गौरी लंकेश के लिए आख़िरी साबित हुआ। 
हमने अपने मित्र की मदद से उनके आख़िरी सम्पादकीय का हिन्दी में अनुवाद किया है ताकि आपको पता चल सके कि कन्नड़ में लिखने वाली इस पत्रकार की लिखावट कैसी 

थी, उसकी धार कैसी थी। हर अंक में गौरी ‘कण्डा हागे’ नाम से काॅलम लिखती थीं। कण्डा हागे का मतलब होता है - जैसा मैंने देखा। उनका सम्पादकीय पत्रिका के तीसरे पन्ने पर 
छपता था। इस बार का सम्पादकीय फ़े क न्यूज़ पर था और उसका टाइटल था - फ़े क न्यूज़ के ज़माने में। – रवीश कुमार



मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी कात्यायनी सिन्हा द्वारा 69 ए-1, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा मल्टीमीडियम, 310, सजंय  
गांधी पुरम, फ़ैज़ा बाद रोड, लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक: सखुविन्दर, अभिनव l सम्पाकीय पता: 69 ए-1, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006
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जीडीपी की विकास दर में गिरावट और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत
सबसे बुरी मार मेहनतकशो ंपर ही पड़नी है

– मुकेश असीम
वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली 

तिमाही अप्रैल-जनू के लिए सकल 
घरेल ू उत्पाद (जीडीपी) के आकँड़े 
घोषित हुए तो इसमें वदृ्धि की दर मात्र 
5.7% ही रही। ऐसे बहुत से विश्लेषक 
और अर्थशास्त्री हैं जो इस गिरावट 
पर अचम्भा प्रकट कर रह े हैं, लेकिन 
जो लोग भी सरकारी प्रचार तन्त्र से 
प्रभावित हुए बगै़र अर्थव्यवस्था की 
वास्तविक गति-स्थिति पर नज़र रखते 
हैं, उनके लिए इसमें अचम्भे की कोई 
बात नहीं। जीडीपी गणना का आधार 
वर्ष और पद्धति बदलकर वदृ्धि दर को 
कृत्रिम ढंग से बढ़ा दनेे के स्वांग के 
बावजदू भी 2016 की शरुुआत से ही 
अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त तेज़ी के प्रचार 
के नाटक से पर्दा उठाने लगा था और 
इसकी वास्तविक कमजोरी सामने आने 
लगी थी। नोटबन्दी नामक नरेन्द्र मोदी 
के घातक 'मास्टरस्ट्रोक' ने तो इसकी 
मज़बतूी की धरु्रियाँ ही उड़ा दीं और 
इसका संकट दशे की अधिकांश जनता 
के जीवन में भारी मसुीबत बनकर स्पष्ट 
रूप से सामने आ गया। रही-सही कमी 
इस तिमाही में जीएसटी के लाग ूकरने 
की तैयारियों ने निकाल दी। ये दोनों 
अर्थव्यवस्था के संकट का मलू कारण 
तो नहीं हैं, लेकिन करेले पर नीम चढ़े की 
तरह इन्होंने संकट की गति को अचानक 
तीव्र ज़रूर किया ह।ै इसलिए जिस दिन 
रद्द किये गये नोटों के 99% के वापस 
आने की ख़बर ने नोटबन्दी के ताबतू 
में आि‍ख़री कील ठोंकी, उसके ठीक 
अगले दिन ही जीडीपी में गहरी गिरावट 
की सचूना को बड़ी संख्या में लोगों ने 
साथ जोड़कर दखेा और अपने द्वारा सही 
गयी मसुीबतों के लिए मोदी सरकार के 
इस विनाशकारी क़दम को परूी तरह 
जि़म्मेदार मान लिया ह।ै

जीडीपी और अर्थव्यवस्था के और 
विश्लेषण के पहले इस दर को कितना 
भरोसे लायक माना जाये इस पर कुछ 
टिप्पणी ज़रूरी ह।ै भारत में जीडीपी की 
गणना करने वाला सांख्यिकी संगठन 
इसके लिए सिर्फ़  संगठित क्षेत्र से ही 
सचूना इकठ्ठा करता ह,ै अनौपचारिक 
क्षेत्र से नहीं, जबकि यह दशे की 
अर्थव्यवस्था का 40% से अधिक ह।ै 
राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण की 2015-16 
की 73वें दौर की रिपोर्ट बताती ह ै कि 
दशे में कृषि के अतिरिक्त ऐसे 6 करोड़ 
30 लाख गै़र पंजीकृत कारोबार हैं जिनमें 
11 करोड़ से अधिक लोग रोज़गार पाते 
हैं। फिर जीडीपी की गणना कैसे होती 
ह?ै औपचारिक संगठित क्षेत्र की वदृ्धि 
को ही अनौपचारिक क्षेत्र की ही वदृ्धि 
मानकर उसे भी उसी अनपुात में बढ़ा 
दिया जाता ह।ै किन्तु दोनों में वदृ्धि की दर 
को एक समान मान लेने की अवधारणा 
तथ्यपरू्ण नहीं ह।ै नोटबन्दी के असर के 
बारे में सभी विश्लेषकों ने माना ह ै कि 
इसका अधिक असर अनौपचारिक क्षेत्र 
पर ही हुआ ह ैजहाँ नक़दी का उपयोग 
ज़्यादा होता रहा ह।ै इसके मकुाबले 

संगठित क्षेत्र के कुछ कारोबारों को तो 
इसका फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि 
बहुत सारे लोग नक़दी की कमी और 
सामान्य कारोबारियों के बन्द होने की 
मज़बरूी में अपनी ज़रूरतों की परू्ति के 
लिए औपचारिक क्षेत्र के कारोबार से 
करने लगे थे। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र 
के बहुत से कारोबार बन्द हो गये थे और 
बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के कर्मियों को 
बेरोज़गार हो जाना पड़ा था, जो अब 
तक भी वापस रोज़गार पाने में कामयाब 
नहीं हुए हैं। अचल सम्पत्ति और 
विनिर्माण सहित यही क्षेत्र अर्थव्यवस्था 
में सबसे अधिक रोज़गार 
प्रदान करने वाले हैं और 
यह सर्वविदित ह ै कि 
ये अभी भी नोटबन्दी 
के विनाशक प्रभाव से 
बाहर नहीं निकल पाये 
हैं। इसलिए इनकी वदृ्धि 
दर को औपचारिक 
क्षेत्र के बराबर मानने 
की अवधारणा मलूतः 
त्रुटिपरू्ण ह ै और जीडीपी 
की वदृ्धि दर को कृत्रिम 
रूप से ऊँचा कर दतेी ह।ै

जीडीपी वदृ्धि दर का एक महत्त्वपरू्ण 
भाग औद्योगिक उत्पादन की स्थिति 
ह।ै इसकी गणना के तरीक़े  में भी कुछ 
अजीब-सी स्थिति सामने आ रही ह ै
कि औद्योगिक उत्पादन में पेट की गैस 
की दवाए,ँ जिन्हें एण्टासिड की गोलियों 
के नाम से भी जाना जाता ह,ै का एक 
महत्त्वपरू्ण योगदान ह!ै जनू 2017 के 
महीने में औद्योगिक उत्पादन सचूकांक 
(आईआईपी) की वदृ्धि दर गिरावट के 
साथ नकारात्मक -0.10% रही; लेकिन 
कमाल की बात यह कि इस वदृ्धि में गैस 
की गोलियों का हिस्सा 1.54% रहा 
अर्थात अगर इसे निकाल दिया तो इसमें 
भारी गिरावट होती। अप्रैल और मई के 
महीने में भी आईआईपी की दर क्रमशः 
1.70% और 3.10% बतायी गयी, 
जिसमें से गैस की गोलियों का योगदान 
क्रमशः 1.96% और 2.42% रहा! 
जलुाई की हालत भी ऐसी ही ह,ै 1.20% 
की वदृ्धि दर में 1.39% सिर्फ़  गैस की 
गोलियों से आया! मतलब औद्योगिक 
उत्पादन में वदृ्धि परूी तरह इन गैस की 
गोलियों पर टिकी ह!ै अब इतनी गैस की 
दवाए ँकौन बना रहा ह ैऔर कौन खा 
रहा ह,ै ये तो मोदी-जेटली और उनकी 
सरकार ही बता सकती ह!ै लेकिन यह 
जीडीपी और अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण 
सरकारी आकँड़ों को सन्देहास्पद तो 
बना ही दतेा ह।ै

अब हम जीडीपी को बढ़ाने वाली 
अर्थव्यवस्था की कुल माँग के विभिन्न 
भागों की चर्चा करेंगे। इसके 6 भाग होते 
हैं - सरकारी उपभोग, निजी उपभोग, 
स्थाई पूँजी निवेश, विदशेी व्यापार खाते 
का बैलेंस, वस्तुओ ं के भण्डारण की 
मात्रा में परिवर्तन और बहुमलू्य वस्तुए ँ
जैसी सोना, चाँदी, गहने, कलाकृतियाँ 
और अन्य अनोखी चीज़ें। द मिण्ट के 

एक लेख में सदुीप्तो मण्डल ने सही 
टिप्पणी की ह ै कि अभी अर्थव्यवस्था 
की स्थिति 6 इजंनों वाले उस हवाई 
जहाज़ की ह ै जिसके 5 इजंन बन्द पड़ 
चकेु हैं और वह एक ही इजंन के सहारे 
उड़ने की कोशिश कर रहा ह।ै

यह अकेला इजंन ह ै सरकारी 
उपभोग ख़र्च। अर्थव्यवस्था में संकट 
और रोज़गार के संकट की वज़ह से 
निजी आमदनी बढ़ नहीं रही ह,ै लोग 
भविष्य के प्रति आशकंित हैं और 
बाज़ार में गै़र-ज़रूरी ख़रीदारी से बच रह े
हैं, इसलिए आम तौर पर जीडीपी को 

गति दनेे वाला सबसे बड़ा हिस्सा निजी 
माँग और उपभोग स्वाभाविक तौर पर 
ही दबाव में ह ै और अर्थव्यवस्था को 
गति दनेे में असमर्थ ह।ै यह पिछले साल 
की पहली तिमाही में 8.4% बढ़ा था, 
लेकिन इस तिमाही में मात्र 6.1% बढ़ा 
ह।ै ऐसी स्थिति में सरकारी उपभोग का 
ख़र्च ही वह एकमात्र इजंन ह ैजो गाड़ी 
को खींचने में लगा ह।ै अप्रैल-जनू 2017 
की तिमाही में इसमें 17.2% की वदृ्धि 
हुई ह।ै नतीजा यह ह ैकि इस परेू वित्तीय 
वर्ष के सरकारी ख़र्च का अधिकांश - 
92.4% - पहले चार महीनों अर्थात 
जलुाई तक ही ख़र्च हो चकुा ह।ै फिर 
आगे अगर जीडीपी की गति को जारी 
रखना ह ै तो बढ़े वित्तीय घाटे अर्थात 
क़र्ज़ लेकर ही किया जा सकता ह ैजो 
बाद में जनता पर टैक्सों के बोझ को ही 
बढ़ायेगा। एक सवाल यह भी उठता ह ै
कि इतना सरकारी ख़र्च आि‍ख़र हो कहाँ 
रहा ह?ै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल 
कल्याण, आदिवासी-दलित कल्याण, 
आदि कल्याण योजनाओ ंपर तो बजट 
ख़र्च कम हुआ ह ै तो बढ़त कहाँ ह?ै 
अगर कुछ हिस्सा आधारभतू ढाँच े - 
सड़कों, आदि - पर भी मान लिया जाये 
तब भी सवाल अनतु्तरित ही रह जाता 
ह।ै क्या यह ख़र्च अनतु्पादक सरकारी 
अमले जैसे पलुिस, अफ़सरशाही और 
अस्त्र-शस्त्र, आदि पर किया जा रहा ह?ै 
इससे तो अर्थव्यवस्था अर्थात जनता पर 
बोझ बढ़ने ही वाला ह।ै

सरकारी उपभोग के अतिरिक्त 
अर्थव्यवस्था में कुल माँग को प्रभावित 
करने वाले दो अन्य अगं हैं - स्थाई पूँजी 
निवेश या कुल स्थाई पूँजी निर्माण और 
व्यापार खाते का बैलेंस। इनमें से कुल 
स्थाई पूँजी निर्माण 2016-17 की पहली 
तिमाही के 7.4% के मकुाबले तेज़ी से 

गिरकर इस तिमाही में मात्र 1.6% ही रह 
गया ह।ै यह गिरावट और भी स्पष्ट होगी, 
अगर औद्योगिक उत्पादन सचूकांक 
पर ध्यान दिया जाये - कैपिटल गड्ुस 
अर्थात पूँजीगत वस्तुओ ं का उत्पादन 
इस तिमाही में 3.9% गिरा ह।ै अगर 
सिर्फ़  जनू महीने को दखेें तो गिरावट 
और भी ज़्यादा अर्थात 6.8% रही। 
इसका अर्थ ह ैकि निजी पूँजी निवेश नहीं 
हो रहा ह,ै क्योंकि पहले ही कम माँग के 
कारण उद्योग स्थापित क्षमता के लगभग 
70% पर काम कर रह ेहैं। फिर कोई नये 
उद्योग में निवेश की योजना कैसे बनाये? 

वर्ष 2011-12 में 34% 
के उच्चतम स्तर के बाद 
से यह गिरावट निरन्तर 
जारी ह।ै 2016-17 तक 
यह 29.3% ही रह गया 
था। इसमें से भी निजी 
निवेश का योगदान दखेें 
तो वह 2011-12 के 
27% से 2016-17 में 
घटकर 21.9% ही रह 
गया। इस साल भी यह 
गिरावट जारी ह।ै पिछली 
मनमोहन सिंह और अब 

की नरेन्द्र मोदी दोनों सरकारों की तमाम 
कोशिशों - ईज ऑफ़ डूइगं बिज़नेस 
हो या मके इन इण्डिया, तमाम कि़स्म 
की टैक्स, वित्तीय और वातावरण, श्रम 
क़ाननू, आदि की रियायतें, निजी पूँजी 
निवेश ह ैकि बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। 
कुछ रिपोर्टों के अनसुार तो भारतीय 
पूँजीपति दशे के बजाय विदशेों में ज़्यादा 
निवेश करते हैं। वैसे भी राष्ट्रवाद का 
सबक़ सिर्फ़  आम जनता के लिए होता ह ै
कि दशे के लिए क़ुर्बानी करें, पूँजीपतियों 
के लिए नहीं! पूँजीपति राष्ट्रवाद के लिए 
नहीं, वहाँ निवेश करता ह ैजहाँ मनुाफ़ा 
अधिक मिले! 60 वर्षों में उद्योगों को 
लगभग सबसे निचले स्तर की क़र्ज़ 
वदृ्धि भी इसकी पषु्टि करती ह।ै इस सबके 
बावजदू भी कोई अन्धभक्त ही इस बात 
पर भरोसा करता रह सकता ह ै कि 
अचानक पूँजी निवेश की स्थिति सधुर 
कर अर्थव्यवस्था तेज़ गति पकड़ लेगी।

जीडीपी में माँग का एक और 
महत्त्वपरू्ण कारक विदशे व्यापार 
खाते का बैलेंस तो भारत में पहले ही 
नकारात्मक कारक ह,ै क्योंकि भारत 
का विदशे व्यापार खाता सरप्लस नहीं 
बल्कि घाटे में चलता ह।ै इस तिमाही में 
यह घाटा पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 
मकुाबले 295% बढ़ा ह ैयानी लगभग 
4 गनुा हो गया। निर्यात में मन्दी और 
आयात में 13% वदृ्धि ने अर्थव्यवस्था 
को तगड़ा झटका दिया ह।ै आयात में यह 
भारी वदृ्धि तब हुई ह,ै जबकि पेट्रोलियम 
समते अनेक जिंसों के दाम अन्तर्राष्ट्रीय 
बाज़ार में काफ़ी कम हैं। निर्यात में मन्दी 
के पीछे एक कारण तो सम्पूर्ण पूँजीवादी 
व्यवस्था के संकट के चलते वैश्विक माँग 
में कमी ह।ै लेकिन यहाँ भी भारत की 
निर्यात वदृ्धि दसूरे दशेों से कम रही ह,ै 
जिसका कारण मोदी जी पूँजी बाज़ार में 

विदशेी पूँजी को आमन्त्रित करने से रुपये 
की क़ीमत में हुई वदृ्धि ह।ै इसने निर्यात 
को महगँा और आयात को सस्ता कर 
दिया ह,ै जबकि दशे में उत्पादन वदृ्धि 
के बजाय मात्र शयेर बाज़ार में क़ीमतें 
बढ़ाई हैं।

जीडीपी के दो और बच े हिस्से 
हैं - भण्डारण की मात्रा और बहुमलू्य 
जिंसें। जीएसटी की तैयारी में भण्डारण 
की मात्रा में कमी को सरकार जीडीपी 
की वदृ्धि दर के लिए जि़म्मेदार बता रही 
ह,ै लेकिन काफ़ी सारे विश्लेषकों ने यह 
तथ्य प्रस्तुत किया ह ै कि यह कमी इस 
तिमाही में नहीं, बल्कि पहले से ही जारी 
थी और इसे इस तिमाही की गिरावट के 
लिए जि़म्मेदार नहीं माना जा सकता। 
जहाँ तक बहुमलू्य जिंसों का सवाल 
ह ैइन पर ख़र्च 200% बढ़ा ह ैजो माँग 
के अन्यथा परिवर्तन को दर्शाता ह।ै 
उत्पादक निवेश की सम्भावनाओ ं की 
कमी से इन बहुमलू्य वस्तुओ ं में गै़र-
उत्पादक निवेश बढ़ रहा ह।ै

एक और बात जिस पर ध्यान दनेे 
की ज़रूरत ह,ै वह ह ैकृषि क्षेत्र। अच्छे 
मानसनू की वज़ह से इसमें गतिविधि 
बढ़ी थी और उत्पादन भी 2.3% बढ़ा 
ह।ै लेकिन क़ीमतों में गिरावट की वज़ह 
से मलू्य के रूप में दखेें तो कुल उत्पादन 
मात्र 0.3% बढ़ा। अर्थात किसानों को 
मिलने वाले धन में कोई वदृ्धि नहीं हुई, 
जबकि अधिक गतिविधि पर श्रम और 
अन्य अवयवों की लागत बढ़ना तय 
ह।ै इस प्रकार इस अच्छे उत्पादन के 
वर्ष में भी किसानों का घाटा और छोटे 
किसानों की विपन्नता निश्चित ही बढ़ी ह ै
जो पूँजीवाद का अनिवार्य परिणाम ह।ै 
लेकिन यह भी निजी उपभोग माँग को 
नीच ेले जाता ह।ै

कुल मिलाकर यह तस्वीर बताती ह ै
कि अर्थव्यवस्था में जारी संकट किसी 
एक क्षेत्र में न होकर एक सर्वव्यापक 
संकट ह।ै आश्चर्य इस बात पर नहीं होना 
चाहिए कि जीडीपी की वदृ्धि दर गिरी 
ह,ै बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि 
यह इतनी कम कैसे गिरी ह!ै इतनी वदृ्धि 
दर भी एक अचम्भा ह ैऔर हमने ऊपर 
पहले ही इसकी गणना की पद्धति पर 
कुछ सवाल उठाये थे, जो इसके लिए 
जि़म्मेदार हो सकते हैं। इस बात पर 
विभिन्न पूँजीवादी संस्थानों के विश्लेषक 
भी सहमत हैं। क्रेडि ट सइुस इण्डिया 
के अनसुार भारतीय अर्थव्यवस्था इस 
समय घने अन्धेरे दौर से गजु़र रही ह।ै 
जीएसटी सहित विभिन्न संरचनात्मक 
सधुारों की वज़ह से निकट भविष्य में 
वदृ्धि, वित्तीय सेहत, मदु्रास्फीति, मदु्रा 
और बैंकिंग प्रणाली को लेकर गहन 
अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई ह।ै 
वहृद आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता 
के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था घने 
कोहरे से होकर गजु़र रही ह।ै इससे 
निवेश प्रभावित होगा, जिससे वदृ्धि नीच े
आयेगी, जीडीपी भी घटेगी तथा अगले 
वित्त वर्ष के लिए आय का अनमुान 
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